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 लॉक  सभा  oe

 में  इसे  सदन  पटल  पर  रखना  चाहता

 i

 २७  १९५४
 nel ee  ar  अध्यक्ष  महोदय  उत्तर  छोटा  होना

 सभा  सवा  आठ  बजे  समवेत  हुई
 चाहिये  ;  यदि

 यह  बड़ा  तो
 इसे

 पढ़
 दिया

 ः  जाय॑  |
 L  अध्यक्ष  महोदय  पीठासीन

 प्यानो  के  मौखिक  उत्तर  श्री  एम०  ato  कृष्ण प्पा  ए  जहां  तरक

 आटा  तथा  चीनी  के  दामों  में  वृद्ध  गेहूं  तथा  आटे  का  सम्बन्ध  गेहूं  की  बिलकूल

 श्री  ato
 भी  कमी  नहीं  हूँ  तथा  सरकारी  उचित  मूल्य २०५९,  पी०  तार :

 खाद्य तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की
 वाली  दूकानों  तथा  केन्द्रीय  विक्रय  डिपो  में

 गेहूं  नियंत्रितਂ  मूल्य  पर  पर्याप्त  मात्रा  में
 कृपा  करेंगे  कि  क्या  सरकार  को  यह  मालूम

 हैँ  कि  भारत  के  बहुत  से  भागों  में  उचित
 लब्ध है  ।  यह  ठीक  है  कि  हाल  ही  में  देश  के

 भागों  में  खुले  बाज़ार
 में  देवी  गेहूं  के  दाम

 मूल्य  वाली  दूकानों  में  आंटी  तथा  चीनी

 कुछ  बढ़
 गये  किन्तु  दामों  में  यह  केवल

 नियंत्रित मूल्यों  पर  उपलब्ध  नहीं हैं  ?
 मलिक  वृद्धि  है  जो  कि  वर्ष  के  इस  भाग  में

 सरकार  को  यह  भी  मालूम
 होती हैं

 जो
 कि

 फसल  का  अन्तिम
 समय  होताਂ

 है  कि  नियंत्रण  get  देने  के  बाद  आटा
 है  ।  फिर  भी  सरकार  केन्द्रीय  विक्रय  जो

 तथा  के
 दाम  उच्चतम  स्तर  पर  पहुंच  कि  महत्वपूर्ण उपभोग  केन्द्रों  में  स्थापित

 गये  हैं
 ?  |

 के  द्वारा  १५  रु०  Cato  प्रति  मन  के  हिसाब

 (7), ऐसा  तो इस  अभाव
 से  गेहूं का  qs  रूप  से  वितरण  कर  रही  है  ।

 em  मूल्यों में  वृद्धि  होने  के  क्या  कारण  हैं

 इस  बात  को  छोड़  कर  कि
 सरकार  चीनी

 और  क्याਂ  नियंत्रण का  हटाया  जाना  इसके

 लिये  किसी  प्रकार  से  उत्तरदायी
 फैक्टरियों के  २५  प्रतिहत  उत्पादन  को

 ले

 सकती  इस  समय  चीनी  के  मूल्य  पर
 कोई

 ये  चीजें  मिल  सकें  तथा  इनके

 दास  कम  करने  के  लिये  सरकार  क्या

 नियंत्रण  नहीं  है  ।  चीनी  फैक्टरियों  द्वारा

 चीनी  दिये  जाने  की  बात
 को  छोड़  कर  चीनी

 वाही  करना  चाहती है  ?
 के  वितरण  पर  भी  नियंत्रण  नही ंहै

 ।  इसलिये

 खाद्य  तथा  कृषि  उपमंत्री  एस०  नियंत्रण  मूल्यों  पर  चीनी  की  उपलब्धत  का

 वो  ०
 (fF  चूंकि  यह  एक  बड़ा  wet ही

 नहीं  उठता
 |

 119  P.S.D,
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 यह  सच  है  कि  हाल  ही  में  चीनी के  अधिक  बढ़  गये  हैं  नियंत्रित  करने  के  लिये

 दाम  बढ़  गये  हें
 ।

 मूल्य  में  वृद्धि का  मुख्य  सरकार  क्या  कायंवाही  करेगी  ?

 कारण  यह  है  कि  चालू  वर्ष  में  चीनी  के
 श्री  एम०  वी०  कृष्ण प्पा  :  १०  तारीख

 उत्पादन
 में  कमी  हुई  है  और  चीनी  उत्पादक  को  अर्थात्‌  आज  से  १६  दिन  पहिले ,  जब

 तथा  व्यापारी  यह  समझते  हें  कि  देश  की  माननीय  सदस्य  ने  यह  भेजा  दाम

 आवश्यकताओं को  पुरा  करनें  के  लिये  पर्याप्त  आज  के  दामों  से  भिन्न  थे
 ।

 पूरे  देश  में  दाम

 चीनी  उपलब्ध नहीं  होगी  ।  इस  बात  को  ध्यान
 बहुत  गिर  गये  हैं  ।  कल  में

 में  रखते हुए  कि  चीनी  बराबर  मिलती  रहे  हापुड़  गया
 था  वहां  गेहूं  का  मूल्य  १४  रु०

 तथा  इसके  दाम  स्थिर  सरकार ने  निश्चय  प्रति  मन  हूं  और  दिल्‍ली में  १५  रु०  प्रति
 मन

 किया हैं  कि  :  a
 ष  ।  आट  का  दाम  १८  रु०  प्रति  मन

 १.  विदेशों  से  चीनी  का  अपेक्षित  मात्रा  पंजाब  में  किसानों  को  इस  बात  की  आशंका

 में  आयात  किया  जाय  ।  नहीं है  कि  दाम  बढ़  जायेंगे  किन्तु यह  आशंका

 २.  चीनी  की  रक्षित  मात्रा  में  से  और  हू  कि  मूल्य  उचित  स्तर  से  कम  हो  जायेंगे  ।

 सरकार  ने  यह  काय  वाही  की  है  कि  हम  मात्रा
 विदेशों  से  मंगाई  गई  चीनी  से  गन्तव्य  स्थान

 तक  रेल  भाड़ा  सहित  ३१  रु०  प्रति मन
 पर  प्रतिबन्ध  लगाये  बिना  इस  पुरे  क्षेत्र

 में  गेहूं १९  रु०
 ८  ato  प्रति  मन

 दे
 रहे  हे

 के  समान  दर  से  चीनी  पूरे  देश  में  दी  जाय
 ।

 १५  मई  १९५४  के  बाद  दिये  जाने  वाले  श्री  नवल  प्रभाकर :  क्या  में  जानਂ  सकता

 टेंडरों  के  मामले  में  इसका  मूल्य  घटा  कर  हूं  कि  जो  सरकारी  गोदामों  से  विदेशी  गेहूं

 ३०  रु०  प्रति  मन  कर  दिया  जायेगा  |  ऐसा  दिया  जाता  वह  घटिया  किस्म  का  होता

 विचार  है  कि  यह  प्रबन्ध  कम  से  कम  १९५४  हूँ  और  उसी  के  कारण  बाज़ार  में  और  दूसरे

 के  सितम्बर के  अन्त  TH  रहे  |  गेहूं  के  भाव  बढ़  गये  हे
 ?

 ३.  १९५४  तक  खुले  रूप  श्री  एम०  वी०  कृष्ण प्पा  :  में  प्रदान को

 से  बेचे  जाने
 के

 लिये  फैक्टरियों  से  चीनी  न  समझ  नहीं  सका  ।

 दी  जाय  |  अध्यक्ष  महोदय  :  जो  विदेशी  गेहूं  दिया

 WY.  फैक्टरियों को  यह  सलाह  दी  जाय  कि  गया  है  ag  किस  किस्म  का  और  उसका

 खुले  रूप  से  बेचे  जाने  के  लिये  पहिले  ही  दी  देवी  दामों  पर  प्रभाव  पड़ा  हैं  ?  ,

 गई  चीनी  को  शीघ्र  ही  अन्यत्र  भेजा  जाय  ।
 श्री  एम०  वी०  कृष्णप्पा  :  यदि  किस्म

 4.  व्यापारियों  को  यह  सलाह  दी  जाय  अच्छी  नहीं  होगी  तो  उसे  कोई  ख  रीदेगा  नहीं  ।

 कि वे  ३१  १९५४  तक  अपना  माल  बेच  विनियंत्रण  हो  जाने  पर  बाध्य  होकर  खरीदने

 दें  तथा  उस  तारीख  के  यदि  एसा  करना  का  तो  कोई  ही  नहीं  है  ।  किस्म  अच्छी

 आवश्यक  तो  जो  चीनी  बेची  नहीं  गई  होनीਂ  चाहिये  ।  आजकल  दिये  जाने '  वाले

 हो  उसे  अपने  कब्ज़े  में  ले  लिया  जाय  |
 गेहूं  की  सामान्य  किस्म  उस  समय  से

 अच्छी  हैं

 श्री  डी०  सी०  अपने  में  जब  इस  पर  नियंत्रण था  ।  यह

 जो  स्थिति  मेंने  बताई  है  उसमें  सुधार  करने
 उत्पन्न  नहीं  हो  सकता  क्योंकि  खुले  बाज़ार  में

 के  लिये  सरकार  क्या  कार्यवाही  करेगी  ?  इसके  दाम  नियंत्रित  दामों  से

 बड़े  बड़े  शहरों  तथा  छोटे  छोटे  कस्बों  में  कल  में  बाज़ार  गया  था  ।  दिली  में

 भाटा  तथा  चीनी  के  दामों  जो  बहत  इस  का  दाम  १५  रुख़्सती  मन  है  जब  कि  हमारा



 २८४५  मौखिक  उत्तर  २७  अमल  १९५  मौखिक  उत्तर  VEE

 स्वास्थ्य  उपमंत्री  चन्द्रशेखर ) दाम  04 Ro »  ८
 आ०  प्रतिमन  ||  कोई  भी  आदमी

 हमारा  ag  नहीं  खरीदेगा  जब  देशी  गेहूं  ot  a

 जिसे  लोग  पसन्द  करते  खुले  बाजार  में  बिहार  विश्वविद्यालय  की  पहली

 १५
 रु०  प्रति  मन  बिकता  हैं

 ।  १९५३ के  बाद  दी  गई  एम०  बी०

 बी०  एस०  की  डिग्रियों  को  भारतीय  :  चिकित्सा
 श्री  ato

 पी०
 नायर

 :  क्या  यह  सच

 नहीं  2  कि  चीनी  के  दाम  इसलिये  अधिक  १९५३  के  अन्तत  मान्यता

 बढ़  जाते हें  क्योंकि  सरकार  का  कोई  नियंत्रण  प्रदान की  गई  है
 |

 नहीं  हे  और  क्योंकि  as  व्यापारियों के  नाम  श्री  एस०  एन०  क्या  उन  विद्याथियों

 से  मिलों  में  वायदे  के  सौदे  होते  हें  और  बाद  में  के  मामले  पर  विचार  किया  गया  ह  जोकि

 एकाधिकार  वाले  लोग  उसे  फिर  बेच  देते  हैं
 ?

 इस  तारीख  से  a  va  कालिज  के  एम०  बी
 ०

 बी०  एस०  के  पाठ्यक्रम  में  उत्तरी  और
 श्री  एस०  बी०  कृष्ण प्पा  :  यह  भी  एक

 यदि  ऐसा  हे  तो  उनके  सम्बन्ध  में  सरकार  का
 कारण हू  कितने इस  महीने  की  १३  तारीख से  क्या  निर्णय  है

 ?

 वायदे  के  सौदों  पर  प्रतिबन्ध  लगा  दिया  है  ।

 हमन  एक  अधिसूचना  जारी  की  जिससे  श्रीमती  इन्द्र दा खर  एम०  बी०  बी०

 वायदे  के  सौदे  पर  प्रतिबन्ध  लगता  है  ।  एस०  विद्यार्थियों  का  यह  पहिला  नियमित

 दल  हे  जो  दरभंगा  मेडिकल  कालिज  के  बिहार
 अध्यक्ष  महोदय  अगला लेने  विश्वविद्यालय  से  सम्बद्ध  हो  जाने  के  बाद

 से  पं  में  माननीय  मंत्री  को  एक  सुझाव  देना  निकला  ह  ।  जो  विद्यार्थी  १९५३  से  पहिले

 चाहता  हुं  ।  जिन  प्रश्नों  का  उत्तर  इतना  निकले  हूं  उन  पर  इसका  प्रभाव  नहीं  पड़ेगा

 लम्बा  हो  कि  उसको  पढ़ने  में  चार  मिनिट  क्योंकि  कालिज  पटना  विश्वविद्यालय
 >

 तो  यह  अधिक  अच्छा  होगा  कि  उत्तर  सम्बद्ध  था  और  पटना  विश्वविद्यालय  द्वारा
 सदन  पटल  पर  रख  दिया  जाय  और  सदस्यों  को

 दी  जाने  वाली  डिग्रियों  को  पहिले  से  ही

 सुचित  कर
 दिया  जाय  ।  इससे  समय  बचेगा

 मान्यता  प्राप्त  है  ।
 और  सभी  सदस्य  उस  पर  अनुपूरक  प्रशन

 qs  सकेंगे  |
 श्री  एस०  एन०  दास  :  हूँ बिहार

 विद्यालय  द्वारा  इस  कालिज  का  कार्यभार

 दरभंगा  कालिज  अपने  हाथ  में  लिये  जानें  तथा  पहिले  इसके

 *२०६०.  श्री  एस०  एन०  दास  :  क्या
 पटना  विश्वविद्यालय  के  साथ  सम्बद्ध  होने

 के  बीच  की  अवधि  में  कछ  परीक्षा यें  हुई  थीं
 स्वास्थ्य  मंत्री  कह  बताने  की  कृपा  करेंगी  कि

 और  विद्यार्थी  उत्तीर्ण  हुए  उन  विद्यार्थियों

 क्या  सरकार  ने  बिहार  का  क्या  होगा ?
 विद्यालय  से  सम्बद्ध  दरभंगा  मेडिकल  कालिज

 श्रीमती  चन्द्र दो खर  :  भारत  सरकार  को

 की  एम०  बी०  बी ०  एस०  की  डिग्री को  मान्यता
 संक्षिप्त  एम०  बी०  बी०  एस०  पाठ्यक्रम  का

 देने  के  सम्बन्ध  में  भारतीय  चिकित्सा  परिषद
 पता हैं  जो  कि  दरभंगा  मेडिकल  कालिज  में

 की  सिफारिशों  पर  कोई  निर्णय  किया  हे  ;  जारी  था  और  जो  विद्यार्थी  उस  परीक्षा  में

 और
 उत्तीर्ण  हुए  उन  पर  इसका  प्रभाव  पड़ेगा

 |
 हमने

 इस  बातਂ  की  ओर  भारतीय  चिकित्सा (2)  यदि  तो  वह  निर्णय  क्या है

 और  किस  तिथि  से  लाग  होगा
 ?  परिषद्‌ का  ध्यान  दिलाया है  और  हमने  उससे
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 तारीख के  मामले  पर  फिर  से
 विचार

 श्री  एस०  सी ०  सामन्त  :  क्या  यह  सच  नहीं

 के  लिये कहा  है  है  कि  परिश्रमी  बंगाल  में  थानों के
 पास  १०४

 प्रत्याभूत डाक  तथा  तारघर
 तार  घरे  अब  भी  ate  जाने  हैं  और  यदि

 ऐसा  हूं  तो  क्या  पश्चिमी  बंगाल  सरकार  ने

 *२०६१.  श्री  एस०  सी०  सामन्त  :
 इस  बारे  में  इस  मंत्रालय  से  कहा है  या  मंत्रालय

 क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 :

 ने  राज्य  सरकार  को  सुचित  किया  है
 ?

 क्या  राज्य  सरकारें  उनके  द्वारा  श्री  राज  बहादुर  :  पुछ  ताछ  किये  बिना

 प्रत्याभूत  सभी  डाक  तथा  तार  घरों  के  आय  में  इसका  निश्चितਂ  उत्तर  नहीं  दे  सकता

 तथा  व्यय  का  समूहीकरण  कर  सकती  हैं
 श्री  एस०  Alo  सामन्त :  कया  प्राथमिकता

 तथा  प्रत्याभूत  के  शुद्ध  घाटे
 को  ही  पूरा  कर

 के  सम्बन्ध  में  आसाम  राज्य  को  अधिमान  पपी
 सकती हैं  ;

 गयाहै  ?

 उपरोक्त  योजना  के  अन्तर्गत
 श्री  राज  बहादुर  :  जी  यह  संच  a इस  प्रकार  के  कितने  डाक॑  तथा  तार  घर

 खोले  गये  हैं  और  किन  किन  राज्य  सरकारों  ने  श्री  भक्त  दर्शन  :  क्या  में  जानਂ  सकता

 खोले है  ;  तथा  हूं  कि  उत्तर  प्रदेश  की  सरकार  ने  इसਂ  सुविधा

 क्या  सरकार  ने  इस  बात  का  से  कोई  लाभ  उठाया  है
 ?

 यदि  तो  कितने

 डाक  घरों  में  यह  योजना  लागू  की  गई  हू
 ?

 हिसाब  लगाया  है  कि  इस  व्यवस्था  से  राज्य

 सरकारों  को  कितना  वित्तीय  लाभ  होगा  ?
 श्री  राज  बहादुर  :  मेंने  जो  स्टेटमेंट

 टेबुल  पर  रखा  उसमें  दुर्भाग्यवश  उतर
 संचार  उपमंत्री

 राज
 :

 प्रदेश  का  नाम  नहीं  है  ।

 एक  जिसमें  BC=RVAUY
 गायों  का  कृत्रिम  गर्भाधान

 तंक  की  सुचना  हुई  सदन  पटल  पर  रखा  FQoGR.  पंडित  डी०  एन०  तिबारी  :

 जाता  ।  परिशिष्ट  ९,  aa  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  कीं  कपा

 बंध  संख्या  २  |  करेंगे  कि  १९५१  से  विभिन्न  कृत्रिम  गर्भाधान

 ऐसा  अनुमान  लगाया  गया  है
 केन्द्रों  में  प्रति  ad  कितने  गायों  का  गर्भाधान

 कि  इन  प्रबन्धों से  राज्य  सरकारों  को
 किया  जाता है  ?

 १६  लाख  रुपये  की  बचत  होगी  ।  कृषि  मंत्री  पी०  एस०  :

 जानकारी  इकट्ठी  की  जा  रही हू
 और  यथा

 श्री  एस०  सी०  सामन्त  :  विवरण  से

 समय  सदन  फ्लू  पर  रख  दी  जायेगी  ।
 मुझे  पता  लगता  है  कि  पश्चिमी

 यू०  पेप्सू  आदि  जैसे  महत्वपूर्ण  पंडित  डी०  एन०  तिवारी  :  क्या
 afar

 राज्यों  ने  इस  योजना  का  लाभ  नहीं  उठाया  गर्भाधान  द्वारा  पैदा  हुआ  बछड़ा  प्राकृतिक

 क न  इसका  क्या  कारण  है  ?  बछड़े से  अच्छा  होता  है  या  बुरा ?

 श्री  राज  बहादुर  :  हमने  इस  योजना  डा०  पी०  एस०  देशमुख
 :  उतना

 को  पहली  अप्रैल  १९५२  से  स्वीकार  किया  ही  अच्छा  &  जितना  कि  प्राकृतिक  तरीका

 हू  ।  इससे  लाभ  उठाना  राज्य  सरकारों  का  और  जहां  तक  मेंने  परिणामों  को  देखा

 काम है  ।  यह  बहुत  संतोषजनक  हैं  ।
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 ~
 में  श  रु  ay  गई  है  और  क्या  किसी  क्षेत्र  में

 पंडित  डी०  एन०  तिवारी  :  क्या  यह  प्रयोग

 अन्य  पशुओं  जेसे  कि  भेंसों  पर  किया  जायेगा  ?  इस  प्रकार  के  काय  समाप्त  किये  गये  हूँ  ?

 डा०  पी०  एस०  देशमुख :  जहां  तक  डा०  पी०  एस०  देशमुख
 :

 वास्तविक

 र  अभी
 शुरु  नहीं  किन्तु  सर्वेक्षण

 कमी  है  इसीलिए  हम  उन  पर  अधिक  ध्यान  जारी  है
 ।

 अभी  यह  १६  राज्यों  में  होगा

 और  विभिनन  स्थानਂ  तथा  क्षत्र  स्वयं  योजना देना  चाहते  हैं  किन्तु  यदि  परिस्थितियों  के

 कारण  यह  आवश्यक  हुआ  तो  अन्य  पशुओं  में  बतलाए गये  शक  अब  कुछ  लोगों  का  दल

 पर  भी  यह  तरीका  प्रयोग  किया  जयेगा  ।  देखने  के  लिये  दौरा  कर  रहा  हे  कि  कौन  से

 स्थान  चुने  जायें  ।

 थी
 एन०  एल०  जोशी

 :
 क्या  इस  प्रकार

 डा०
 राम  सुभग  सिंह

 :

 इस  योजना
 के के  गर्भाधान  के  लिये  कुछ  शुल्क  लिया  जाता

 यदि  तो  कितना  ?
 ania  कितन  नल-चुप  खोदे  जायेंगे  और

 इनके  लिये  धन  कहां  से  प्राप्त  किया  जायेगा  ?
 डा०  पी०  एस०  देशमुख  :  सामान्यतया

 कोई  शुल्क  नहीं  लिया  जाता  ।  डा०  पी०  एस०  देखा
 :  कुल  संख्या

 जल  की  भूतत्वीय  खोज
 ३५०

 हूँ  और  जेसा  कि  में  ने  पहले  बतलाया

 अमेरिका  ४५  लाख  डालर  तक  की  सहायता

 कै  २०६४,  डा०  राम  सुभग  सिह  देगा और  व्यय  १*२  करोड़ होगा

 क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 श्री  बंसल

 :
 क्या  सर्वेक्षण दल  ने  एक

 करेंगे  :

 क्या  सरकार
 का

 जल
 के

 सम्बन्ध
 दौरा  किया  था  और  यदि  तो  क्या  इस  at

 में  भूतत्वीय  स्थितियों  का  अध्ययन  करने  के  रिपोर्टे  सरकार को  प्राप्त  हो  गई  हे  ?

 fod  और  भूमिगत  जल  को  सिंचाई  के  लिए

 डा०  पी०  एस०  मने  यह प्रयोग  करने  की  संभाव्यता  जानने  के  लिये
 रिपोर्टे  अभी  नहीं  देखी  ।

 एक  परियोजना  चालू  करने  का  विचार  है  ;
 श्री  टो०  एस०  Yo  चेट्टियार :  क्या

 यदि  तो  यह  परियोजना
 सरकार ने  इस  बात  की  जांचਂ  की  है  कि

 कब  तक  चालू  की  जायेगी  ;  और
 गत  जल  का  प्रयोग  करने  से  जल  प्रदाय

 परियोजना  का  अनुमानित  व्यय

 क्या है  ?
 पड़ेगा  ?

 डा०  पी०  एस०  देशमुख :
 इस  बात  का

 जी  at
 ध्यान  रखा  जा  रहा  है  कि  कोई  अच्छा  काम

 परियोजना  का  प्रारंभिक  कायें
 करते  कोई  नसरी  बुराई

 नਂ  उत्पन्न

 शुरु  हो  चूका  है  ।  इसके  समाप्त  होते  a  हो  जाय े।

 वास्तविक  निर्माण  कार्य  शुरु  हो  जायेगा  ।

 परियोजना  at  अनुमानित  व्यय
 इसलिये  चुने  गये  थे  कि  जांच  के  लिये  विभिन्न

 ४५  लाख  डालर  और  १.२  करोड़  रुपये
 हैं

 ।
 किस्मों  की  मिट्टी  मिल  उदाहरणतया

 नमक  वाला  गंगा  के  मैदान  का  क्षेत्र
 ?

 ड
 राम  सुलग  भूतत्वीय  स्थितियों

 का
 अध्ययन

 करने  की
 परियोजना

 किस  क्षेत्र
 नया  किसी  प्रकार  का  वर्गीकरण  किया  गया  था

 ?
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 डा०  पी०  एस०  देशमुख
 :  मुख्यतया  श्री  संगण्णा  :  उत्कल  विश्वविद्यालय

 दो  सिद्धान्त  ध्यान  में  रखे  गये  थे  ।  एक  यह
 के  साथ  dom  मेडिकल  कालेज

 कब

 कि  नल कप  भूतत्वीय  सामग्री  के  अनुसार  अ्रभिज्ञात  किया  गया  था  ?

 सफल हो  सके  और  दूसरा यह  ह  कि  ऐसे  श्रीमती  चन्द्रशेखर  उत्कल  को  १५

 क्षेत्र  चने  जायें
 जिनसे

 कि  प्रदाय  १९५१  के  बाद  अभिज्ञात  किया  गया

 के  नहरों  आदिਂ  द्वारा  प्रभावित  होने  की  था  ।  यह  जानकारी  सदन  पटल  पर  रखें

 संभावना  न  हो  |
 गये  विवरण  में  दी  गई  है  ।

 जाली  रेलवे  टिकट  शो  क्या  इस  विश्वविद्यालय

 *२०६५.  श्री  विभूति  मिश्र :  क्या  द्वारा  दी  गई  मेडिकल  उपाधियां  सरकारी

 रेलवे  मंत्री  बताने  की  कृपा  करेंगे  :  प्रयोजनों  के  लिए  अन्य  राज्यों तथा  केन्द्र

 क्या  सरकार  को  विदित है  कि

 में  मानी  गई

 श्रीमती  चन्द्रशेखर :  ९५१  के  बाद
 कुम्भ  मेले  के  अवसर  पर  जाली  रेलवे  टिकट

 प्रयोग  किये  जाते  देखे  गय  थे  ;  कौर  ये  मानी  जाती  हूँ  ।

 सोनी नदी  बांध
 अब  तक  कितने  जाली  टिकट

 पकड़े  गये  हें  और  वे  कितने  मूल्य  के  हू
 ?

 २०६७.  श्री  दीदार  देव  :  बया  खाद्य

 तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 रेलवे  तथा  परिवहन  मंत्री

 के
 सभा-सचिव  कि  क्या  सरकार  का  स्वयं  ध  अधीक्षण

 शाहनवाज़  जी  श्रीमान '
 के  अधीन  या  स्थानीय  लोगों  के  द्वारा

 उत्पन्न  नहीं  होता  ।  त्रिपुरा  में  सोनी  नदी  पर  बांध  बनाने  का

 मेडिकल  कालेज
 विचार है  ?

 न
 ROQR  श्री  संगण्णा  :  बया  स्वास्थ्य

 कृषि  मंत्री  पी०  एस०  ४

 १९५२,
 यह  मामला  त्रिपुरा  सरकार  के  विचाराधीन  है  |

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 श्री  एस०  alo  देव  :  सरकार  इस

 १९५३२  और  १९५४  में  राज्य-वार  भारतीय

 मेडिकल  परिषद्‌  द्वारा  कितने  मेडिकल  कालेज
 बांध  को  बनाने  के  लिये  कितनी  राशि  देगी  ?

 अभिज्ञात किये  गये  हे  ?
 डा०  पी०  एस०  देशमुख :  अभी  तो

 स्वास्थ्य  उपमंत्री  :
 प्रारंभिक  जांच

 भी  समाप्त
 नहीं  हुई  और

 में  अनुमानित  व्यय  नहीं  बतला  सकता  |
 मेडिकल  कालेज  भारतीय  मेडिकल

 परिषद  द्वारा  अभिज्ञात  नहीं  किये  जाते  ।  श्री  एस०  सी०  देव  :
 पिछले  दो  वषों  में

 द्वारा केवल  डाक्टरी  संस्थाओं
 जांच  करने  में  विलम्ब  का

 कया  कराण  है
 ?

 दी  श्री  पो०
 एस०  देशमुख

 :  मेरे  विचार

 में
 कोई

 अधिक  विलम्ब  नहीं  किन्तु  में
 भारतीय  मेडिकल  परिषद्‌  से  सलाह  करने  के

 जांच  करूंगा  |
 बाद  स्वीकार  करती  हे  ।  एक  विवरण  जिस

 में  fazafearoat  के  नाम  और  उन  के  हिन्दी के  टेली प्रिन्टर

 art  दी  गई  उपाधियां जो
 कि  १९५२  और

 ह
 R0RS.  शनी  रघुनाथ  fag

 :
 क्या

 १९५४ के  बीच  स्वीकार  की  गई  सदन
 संचार  मंत्री यह

 बताने
 की  कुर्ता  करेंगे  कि

 :

 बद्  पर  रखा  जाता  ह  |
 दिखाय  परिशिष्ट  क्या  fart  देखीप्रिंडर९भा  प्रयोग

 ९,  way  संख्या  ३]  खपत  रहा  गोर
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 ffo  कही Tools क्या  सरकार  नागरी  क्या  भारत  में  एक  चीनी  शोधक

 fairer  सर्विस  चाल  करने  का  विचार  कर  कारखाना  स्थापित  करने  के  लिये  कोई  प्रार्थना

 पत्र  विचाराधीन हैं  ;  और
 रही

 आयात की  हुई
 कच्ची  चीनी

 का संचार  उपमंत्री  राज
 ॥

 जी  हां  ।  संचालन  और  गति  में  सुधार
 मलय  शोधन के  बाद  स्थानीय रूप  से  तैयार

 की  गई  चीनी  के  मलय  की  तुलना में  कितना करने  और  बोड़  को  प्रमाणित  हिन्दी  टाइप

 राइटर के  समान  बनाने के  लिये  अग्रेतर  प्रयोग  ह

 किये जा  रहे  हैं  कृषि  मंत्री  पी०  एस०

 जी जी  नहीं  ।  समाचार  एजेंसियां

 उन  संकटों पर  जो  उन्हें  समाचारों  के  प्रसारण  यदि
 कच्ची  चीनी  पर

 कोई

 आयात
 न

 लगाया  जैसा  कि के  लिये  किराये  पर  दिये  गये हूं  नागरी

 प्रिटरों का  प्रयोग  करेंगी  ।  वर्तमान  स्थिति  त॑ तो  आयात  की  हुई  कच्ची

 चीनी  शोधन  के  बाद
 स्थानीय

 रूप  से
 तैयार

 at  रघुनाथ  fag:  आप  ने  कहा कि

 अभी  इसका  एक्सपेरिमेंट हो  रहा  क्या  में
 की  गई  चीनी  की  तुलना  में  सस्ती  होगी

 |

 क्या  अमर  चीनी
 जान  सकता  हूं  कि  अभी  आपको  और  कितना  श्री  विश्वनाथ राय

 समय  एक्सपेरिमेंट करने  के  लिये  चाहिये  ?  दोधक  कारखाना  केवल  आयात  की  गई  कच्चीਂ

 श्री  राज  बहादुर  :  मेंने  यह  कहा कि
 चीनी  का  ही  दोहन  करेगा

 !

 बनाया  '  जा  चका  लेकिन  और  डा०  पी०  एस०  देशमुख  प्रस्ताव

 एक्सपेरिमेंट  की  आवश्यकता  है  क्योंकि  जितनी  यही  |

 मात्रायें  और  जितने  अक्षर  हे  हिन्दी  में  उनका
 sit  एस०  एन०  दास  :  ये

 शोधक  कार खान

 समावेश  इस  की  मशीन  पर  नहीं  हो  पाता  हैं
 |

 कहां  कहां  स्थापित किये  जाने
 वाले

 श्री  एल०  Udo  मिश्र  :  टेलीप्रिन्टर  का
 डा०  पी०  एस०  देशमुख  :

 बम्बई  की

 हिन्दी  में  नाम  क्या  है  ?
 एक  फर्मे  का  आवेदन पत्र  आया  हू  |

 क्या  कच्ची श्री  राज  बहादुर  :  यदि  माननीय  सदस्य
 att  विश्वनाथ  राय

 के  पास  कोई  सुझाव  हों  तो  उन  को  सादर
 area  का  शोधन  कार्य  इस

 समय
 के

 किसी

 स्वीकार  किया  जायेगा  ।
 अन्य  चीनी  कारखाने  में  किया  जा  सकता

 है
 ?

 श्री  साधन  गप्त  :  क्या  भारत  की  अन्य
 डा०  पी०  एस०  देशमुख  :

 इस  पर  भी

 भाषाओं  में  टेली प्रिन्टर  बनाने  का  कोई
 विचार किया  जायगा  |

 प्रयत्न किया  गया  है  ?

 श्री  राज  बहादुर  :  अभी  तक  हम  ने  हिन्दी  उत्तरी-पूर्वी सीमा  एजेंसी  म  वन

 क्या टली  प्रिंटर  बनाना  ही  आरम्भ  किया  ह  |
 के  2o\9o.  श्री  रीडिंग  किलिंग

 जोनी  शोधक  कारखाने  खास  तथा  कृषि  मंत्री  यहं  बताने  की  कृपा  करेंगे
 :

 PKR.  wt  बिश्वनाथ  नया

 (=)
 उत्तरी-पूर्वी

 सीमा  एजेन्सी  में

 wr
 लथा

 कृषि  मंत्री  बहलाने  को  कृपा

 हारा  बनों  के  लिये  रक्षित  नसीब
 ;

 करम
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 च

 ये  बन  किस  प्रकार  डा०  पी०  एस०  देशमुख :  प्रशिक्षण

 ग्रहित  किये  गये  हैं  ;  तथा  का  कोई  भी  विचार  नहीं  है  अमरीका
 का

 इन  से  प्राप्त  वार्षिक  योग  आय
 चार  एच०  क्लब  जो  विभिन्न देशों

 के  किसान

 तथा  इनकी  रक्षा  पर  योग  व्यय  ?  युवकों  की  अदला  बदली  की  व्यवस्था  करता

 कछ  किसान  युवकों  को  बुलाता  हैं  और

 कृषि  मंत्री
 पी०  एस०

 इसी  योजना  के  अंतगर्त  ये  किसन  युवक
 से

 सूचना  एकत्रित  की  जा  रही  है

 और
 अमरीका  वहां  के  कृषक  परिवारों  के

 यथासमय  सदन  पटल  पर  रख

 दी  जायगी  ।
 साथ

 रहेंगे  और  अमरीकी  तरीकों
 को

 सीखने

 का  प्रयत्न  करेंगे  तथा  उनको  भारतीय  कृषि

 श्री  रीडिंग  किस  प्रकार के  की  स्थिति  भारत  की  स्थितियों  को

 कार्यों  के  लिये  इन  बन  क्षेत्रों  में  को  बतायेंगे

 काम पर  लगाया  जाता है  '  ?
 श्री

 दनादन  इन  युवकों  का

 डा०  पी०  एस०  देशमुख  :  यह  इस  प्रशन  व्यय कौन  देगा  ?

 से  बाहर की  बात  ह  ।
 डा०  पी०  एस०  देशमुख

 :  पुरा  व्यय

 श्री  रीडिंग  किलिंग  :  क्या  में  सरकार  की  चार-एच क्लब  st  देगा

 बन  सम्बन्धी
 नीति  जान  सकता  हू ं?

 श्री  रघुरामय्या
 :

 क्या  इस  कार्यक्रम  के

 डा०
 पो०  एस०  देशमुख  :  में  इस  प्रश्न  अंतगर्त  यहां  भी  कुछ  अमरीकी  किसान  युवक

 के  लिय  पूर्वसूचना  चाहूंगा  ।
 आयेंगे  और  क्या  कुछ  लोग

 आ  गये  हैं  या  आने

 अन्तर्राष्ट्रीय किसान  युवक  कार्यक्रम
 की  आशा की  जाती है  ?

 *
 Rose,

 श्री  दनादन  रेड्डी  :  क्या  डा०  पो०  एस०  देशमुख  पहले  की

 खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  अन्तर्राष्ट्रीय  किसान  दात  के  अनुसार  नहीं  वरन  पारस्परिक

 थक  कार्यक्रम  के  विषय  में  २२  सद्भावना  के  आधार  पर  पिछले  वर्ष  नौ

 १९५४  को  पूछे  गये  तारांकित get  संख्या  किसान  युवक  यहां आये  थे

 २४८
 के

 उत्तर
 के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  :  श्री  दनादन  क्या  हमारे  कुछ

 किसान  युवकों  को  किन्हीं  अन्य  देशों  जेसे
 अमरीका  में  अध्यक्ष  |  M  थ  |

 जापान  आदि
 भी

 भेजने
 का

 कोई  प्रस्ताव a प्रशिक्षण  के  लिये  कितने  उम्मीदवार  चुने  @
 ?

 गये  है  ;  तथा

 डा०  पी०  एस०  देशमुख :  इस  सम्बन्ध क्या  यह  उम्मीदवार  राज्यों  के

 आधार  पर  चुने  जाते  हैं
 ?  में  कोई  विशेष  मांग  नहीं  कीं  गई  यदि  ऐसी

 कोई  बात  होगी  तो  उस  पर  विचार  करने
 में

 हमें
 कृषि  मंत्री  पी०  एस०  प्रसन्नता  होगी ।

 ू (क |  पच्चीस  ।

 नहीं  ।
 at  एन०  इन

 उम्मीदवारों

 चुनाव  किस ,  आधार  पर  किया

 जाता है  और  इसमें  कोई  अनुसूचित

 की  प्रतीक्षा दी  जायगी  ?
 जाति  का  उम्मीदवार  भी  है  ?
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 सारे  नियम  सम्बन्धी  चलचित्र
 डा० ह  पी०  एस०  देशमुख  ये  चुनाव

 किसी  भी
 दशा  में  साम्प्रदायिकता  के  आधार  क्या ok

 ok,  श्री  रघुबीर  सहाय

 पर
 नहीं  किये  जाते  हैं  ।

 परिवहन  मंत्री  यह  बतान  की  HIT  करेंगे  :

 श्री  एन०  राबिया  यह  साम्प्रदायिकता
 क्या  सरकार  माग  नियम  सम्बन्धी

 पर  विचार
 प्रदान

 नहीं है  |  चलचित्र
 बनाने  का  विचार  कर  रही  है  ;

 अध्यक्ष  महोदय  :  शान्ति  यदि  ऐसा  तो  अब  कितनी

 अगला  प्रगति हुई  है  ;

 बम्बई-पुना  राजपथ
 क्या

 मोटर  गाड़ियों की  दुर्घटनाओं

 के  कोई  आंकड़े एकत्र  किये  गये  हें  ;  तथा
 २०७३.  श्री  वाई०  एस०  मुददे

 यदि  ऐसा  तो  १९५०-५१,
 कया  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  :

 १९५१-५२  तथा  १९५२-५३  की  मागं
 क्या  सरकार  बम्बई-पुना  राजन

 दुर्घटनाओं  की  योग  संख्या
 ?

 पथ  संख्या
 ४

 जहां  वहू

 कामसेठ  बाद गांव नामक  गांवों से  रेलवे  तथा  परिवहन  मंत्री  के

 सचिव  शाहनवाज़  at):  at
 होकर  जाती  कोई  मोड़

 बनवाने
 का

 विचार

 कर  रही है  ;  तथा
 आशा  हूँ  कि

 चलचित्र
 प्रदर्शन

 के

 लिये  जून  १९५४  तक  तैयार हो  जायगा यदि  ऐसा  तो  कोय  कब  से

 प्रारम्भ किया  जायेगा  ?  मोटर-गाड़ियों  सम्बन्धित

 रेलवे  तथा  परिवहन  उपमंत्री
 दुर्घटनाओं  के  आंकड़े  राज्य  सरकारों  के  द्वारा

 खोपोली  तथा  त्रैमासिक एकत्र  किये  जा  रहे  हैं  ।

 काम सेठ  गांवों  के  निकट  मोड़  बनवाने  का  उपलब्ध  सूचना  देने  वाला  एक

 विचार  किया  जा  रहा  है  और  चालू  पंचवर्षीय  विवरण सदनਂ  पटल  पर  रखा  जाता है

 योजना  मही  आवश्यक  परिमाप  की  व्यवस्था  परिशिष्ट  ९,  अनुबंध  संख्या  ४]

 कर  दी  गई  है  ।  परिमाप के  परिणाम  ज्ञात
 श्री  रघुबीर  सहाय

 :  किस  को

 हो  जाने  के  गद्दा  इसको  बनवाने  के  प्रदान  यह  चलचित्र  बनाने  का  कार्य  सौंपा  गया  है

 पर  विचार  किया  जायगा  ।  इस  समय  चौक
 और  अब  तंक  व्यय  के  लिये  कितनी राशि

 तथा  गांवों  में  मोड़  बनवाने  का  कोई  स्वीकृत की  जा  चकी  है  ?
 प्रस्ताव

 उमम  नहीं  है  ।
 श्री  शाहनवाज खां  :

 भारत  सरकार

 श्री  वाई०  एम०  क्या
 इन  गांवों  at  फिल्म  डिवीज़न  |

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 वह  राशि
 को  जानना में

 दुर्घटनाओं  के  कोई  आंकड़े  सरकार  के

 पास हें  और  इनमें  से  प्रतिवर्ष  कितनी  घातक  चाहते  हैं
 चक

 होती  हैं  ?
 श्री  काहनूवान खां

 :
 मुझ  इसका  ध्यान

 श्री  अलगेशन  :  मेरे  पास  इन  स्थानों  में  नहीं  |

 हुई  दुर्घटनाओं के  आंकड़े  नहीं

 Aas  से  देश  की  अधिक  संख्या  में  देहात  की whet  महोदय  :  उनके
 पास  इसके

 जनता  को  ध्यानਂ  में  रखने  के  लिये  कह
 आंकड़े  नहीं  हें  ।  अगला  प्रदान  ।
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 दिया  गया  जिसको  ant  सम्बन्धी  नियमों  यदि  ऐसा  हे  तो  कूल  कितनी

 का  बिलकुल  ही  ज्ञान  नही ंहूं  प्रौढ़  उन्हीं  को
 हानि हुई  थी  ?

 मा रग नियमों  का  बोध  कराना  है  ?
 जांच  की  उपपत्तियां  क्या  हे ं?

 श्री  एन०  एम०  क्या  सरकार  संचार  उपाय  राज  बहादुर )!
 ने  सड़कों  की  कम  चौड़ाई  व  एकाएक  आ  जाने

 किन्तु  यह  घटना  ५  अप्रैल  को  घटी

 बाले  मोड़ों  प्राणी  सन्तोषजनक  स्थितियों की  ६  १९५४  को  नही ं।
 अब  तंक  जांच  की  है  जिनके  कारण  दुर्घटना यें  बीमा  किये  हुए  पासंलों  के  खो  जाने

 अधिक  होती  हैं  ?
 के  कारण  ५४२  रु०  ६ आ०  की  हानि

 अध्यक्ष  महोदय
 :
 में  नहीं  समझता कि  हुई  थी ।

 बात  मुख्य  प्रदान  से  उत्पन्न  होती  है  ।  जांच  अभी  तक  प्रगति  पर

 किन्तु  कोई  भी  निर्णय  अभी  तक  नहीं  किया
 डा०  सुरेश  चन्द्र  :  इन  चलचित्रों  के

 सरकार  उन  लोगों  को  मार्ग  सम्बन्धी जि
 जा  संकट है

 श्री  गिडवानी :  क्या  अपराधी  फक्कड़ को  बताने  के  लिये  क्या  काय  करने

 का  विचार  कर  रही  जिनको  इन  नियमों  लिये  गये  हे  और  वस्तुयें  मिल  गई  हैं  ?

 का  ज्ञान  नहीं  हैं  ?
 श्री  राज  बहादुर  :  जहां

 तक
 में  जानता

 श्री  दाहनवाज्ञ खां  :  में  नहीं  जानता
 जांच  अभी  भी  प्रगति  पर  है  ।  हम  अभी

 तंक  किसी  को  पकड़  नहीं  सके  हैं  ।  यह  पता
 कि  सरकार  किसी  ऐसी  वस्तु  का  आविष्कार

 कर  सकती  है  जो  इस  प्रकार
 के  नियम  न

 लगा  हू  कि  लम्बी  सुरंग  पार  करने  के  पश्चात्

 एक  मिनट  के  लिये  गाड़ी  रोकी  गई  और
 जानने  वाले  लोगों  को  य  नियम  सिखा

 उसी  स्टेशन  तथा  कल्यान  स्टेशन
 सकेगी  ।

 के  बीच  यह  घटना  घटी  होगी
 डा०  सुरेश  चन्द  :  उन्होंने  इस  बात  को

 अंदादायी  चिकित्सा  योजना
 कोई  महत्व  नहीं  दिया  है

 ।
 मेरा  wet  यह

 थां  क  ७  क  क  क
 *  Rolled,  जेंठालाल जो  क्या

 स्वास्थ्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगी  कि
 अध्यक्ष  महोदय  प्रशन  नदी  अंशदायी  चिकित्सा  योजना  अंतगर्त

 महत्वपूर्ण  ढंग  से  नहीं  पुछा  गया  था  ।  अब
 भिन्न  श्रेणियों के  कमंचारियों को  किस  क्रमਂ

 हम  अगले  प्रदान  पर  आते
 के  अनुसार  अंगदान  देना  पड़ेगा  ?

 डाक  के  थेलों  की  चोरी
 स्वास्थ्य  उपमंत्री  चन्द्रशेखर  )  :

 *
 २०७७.  श्री  गाडीवानों :  क्या  एक  विवरण  जिसमें  अंशदान  का

 प्रस्तावित

 संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 क्रम  दिखाया  गया  सदन  पटल  पर  रखा

 जाता हूं  ।  परिशिष्ट  ९,  अनुबंध
 यह सत्य है  कि  बीमे  की  वस्तुओं  तथा

 पंजीकृत  जपा सं लों  वाले  कुछ  डाक  के  थे  ले  मद्रास

 म
 ~

 a  भी  जेठा  लाल  जोशी  : डाक  गाड़ी  के  डाक  के  डिब्बे  az  योजना

 दादर  तथा  कल्यान  रेलवे  स्टेशनों  के  बीन  अनिवार्य  हे  या

 ६  १९५४  को  चोरी  चले  मये  थे
 ?

 गोमती  चन्द्रशेखर  :  भनभनाएं  हे
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 भीं  जेठ लाल  जोशी
 :  क्या  योजना  में  रेलवे  aut  परिवहन  मंत्री

 के

 सचिव  शाहनवाज ़:  इसके इंजेक्शनों  की  कीमत  या  as  बड़े  ऑपरेशनों

 के  लिये  व्यवस्था  लिये  टेंडर  आ  गये  हें  और  जल्दी  ही  काम

 शुरू  कर  दिया  जायेगा । चन्द्रशेखर  इसमें  विशेष

 प्रकार  के  सारे  इलाज  शामिल  हैं  ।  प्रारंभिक  सर्वेक्षण  तथा  जांच-पाताल

 aft  जेठा लाल  जोशी  :  इस  योजना  का
 पर  लगभग  ४६,०००  रुपया  खच  हो  चुका

 हे  ।  इसकी  अनुमानित  लागत  SWZ  लाख
 लाभ  उठाने  के  लिये  कितन  कर्मचारी  इसमे

 अदनान  देंगे  ?  रुपये  होगी  ।

 श्री  आर०  सी ०  शर्मा  में  यह  जानना
 श्रीमती  चन्द्र दो खर  :  योजना  में  लगभग

 दो  लाख  सरकारी  कर्मचारी और  उनके  चाहता हूं  कि  क्या  इस  राजपथ  का  निर्माण

 इसी  पंचवर्षीय  योजना  काल  में  समाप्त  होने परिवारों  के  सदस्य  शामिल  होंगे  |

 वाला है  ?
 श्रीमती रेणु  चक्रवर्ती  :  या  यह  सच

 नहीं  हे  कि  चतुथ  श्रेणी  के  कमंचारियों  को  भी  शाहनवाज  काम  इसी  साल

 शुरू  हो  रहा हे  उम्मीद है  कि  जल्दी  खत्मਂ हाल  ही  में  जो  चिकित्सा-सुविधायें  दी  गई

 बे  निःशुल्क  नहीं  बल्कि  ae  सुविधायें
 हो  जायगा ।

 वास्तव  में  अंशदायी  चिकित्सा  योजना  के  श्री  आर०  सी
 ०

 मेरे  पूछने  का

 आ  जाती  जिसमें  उन्हें  ahs  तात्पयं  यह  था  कि  नयां  इसी  पंचवर्षीय  योजना

 के  काल  में  यह  राष्ट्रीय  राजपथ  निर्माण  हो कर  लिया  गया हे  ?

 श्रीमती  चन्द्रशेखर  :  जी  ऐसा  ही  है  ।
 जायगा  ?

 चतुर  श्रेणी  के  कर्मचारियों  को  इसमें  बहुत  श्री  शाहनवाज़ खां  जी  उम्मीद

 कम  देना  पड़ेगा  |  ऐसी  ही  करते  ह्

 श्री  भागवत झा  आज़ाद  :  क्या  लोगों  को  भी  एन०  Uso  मोदी  इस  पुल  के

 निर्माण  में  केन्द्रीय  राज्य  सरकारों  का किसी भी  प्रकार  का  इलाज  करवाने  की

 आज़ादी  होगी  या  सरकार  यह  मत  रखेगी
 अंगदान होगा  ?

 केवल  एलोपैथिक  इलाज  ही  करवाया  जाय  ?  श्री  दाहनवाज्ञ खां  :  पुल  कुल

 मानित  लागत  ३०  लाख  रुपये  है  और
 श्रीमती  चन्द्रदोखर  :  आधुनिक  दवाइयों

 के  आधार  पर  ही  इलाज  होगा  ।
 इसका  सारा  खर्चा  केन्द्रीय  सरकार  उठा  रही

 कि
 aqeaa नदी  पर  बांध

 के ंowe.  श्री  आर०  सी०  नया  रतलाम के  समीप  मालगाड़ी  का  पटरी से

 उतरना
 परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः  *  RoZo.  Mt  डामर  :  क्या  रेलबे  मंत्री

 आगरा-बम्बई  राष्ट्रीय  राजपथ  यह  बताने की  कपा  करेंगे  कि

 a
 वर  भौलपुर  के  समीप  चम्बल  सदी  पर  बांध  क्या  यह  सच  है  कि  १२

 बनाने  काम  की Y ware  बया  कौर
 १९५४  को  परिश्रमी  रेलवे  के  रतलाम  और

 इस  पर  अब  कितना  we  दोहद  स्टेशनों  के  बीच  एक  मालगाड़ी  के  १७

 ड्  हे  भर  कुछ  खने  का  मया  अनुमान  हू
 ?  freq है के  बदरी  बे  उतर  गज  ;
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 इससे  रेलवे  और  जनसाधारण  गया  उसका  मूल्य  और  उत्पादन-क्षमता

 क्या  ् =
 की  कितनी  हानि  हुई  ;  और

 ~
 इस  दुर्घटना  के  कारण  क्या  थे  ?  BSR R-4¥  म  ऐसे  कितने

 रेलवे  तथा  परिवहन  मंत्री  के  सभा-सचिव
 4.0 0.0  बनाये  गये  ;  तथा

 %R-8- 2 Qa  इन  द्वारा  उत्पादित

 को  दिन  के  लगभग  दो  बजकर  ३५  हड्डी  के  चूरे  की  खाद
 की

 लागत  क्या है
 ?

 मिनट  फर  पश्चिमी  रेलवे  के  रतलाम-दोहद
 कृषि  मंत्री  पी०  एस०  :

 सेक्दन पर जब नम्बर पर  जब  नम्बर  १०३८  अप  मालगाड़ी

 बजरंग  गढ़  स्टेशन  से  रवाना  हो  चुकी  थी  मूल्य  लगभग  २५००

 जिसमें  सहायक  भागों  का  मूल्य मू तो  याद
 में  पहुंचकर  एक  गवाही  के  ऊपर  उस

 के  १४  डिब्बे  पटरी  से  उतर  गये  थे  इंजन से  लगे
 भी  शामिल  है  ।

 उत्पादन  क्षमता  इससे  ८-९
 १७  डिब्बे  उस  प्वांइट  के  ऊपर  से  अच्छी  तरह

 निकल  चुके  थे  ।  घंटे  में  ४  बार  भरे  जाने  पर

 भाप  द्वारा  लगभग  १०००
 इस  में  न  तो  कोई  मारा  गया  AIT

 न
 ही  किसी  के  चोट  आई  ।  लोगों की  सम्पत्ति

 पौंड  कच्ची  हडिडयों  की

 खाद  बनाई  जा  सकती  है
 |

 का  भी  कोई  नुक्सान  नहीं  हुआ  |  रेलवे  सम्पत्ति

 को  20 Vo  रुपये  की  हानि  हुई  है  ।  सूचना  अभी  उपलब्ध  नहीं  है
 |

 इसमें  रेलवे  के  सहायक  (7)  हड्डी के  चूरे  की  लागत  हड्डी

 रियों  की  एक  समिति  द्वारा  जांच  हो  रही  है  ।  के  मूल्य  पर  निर्भर  करती है
 ।  यदि  हड्डी का

 मूल्य  १००  रुपये  प्रति  टन  हैं  तो  हड्डी के
 श्री  डामर  :  जिन  रेलवे  कर्मचारियों की

 असावधानी  से  यह  घटना  घटी  है  क्या  उन  के
 चरे  लागत  भी  १७०  से  १८०  रुपये

 प्रति टनਂ  तक  होगी । खिलाफ  रेलवे  मंत्रालय  कार्यवाही  करेगा  ?

 पंडित  Sto  एन०  तिवारी
 :  देश  हड्डी

 श्री  शाहनवाज़ खां  :  अगर  उसमें किसी
 के  चूरे  का  कुल  कितना  उत्पादन  होता हैं

 ?

 का  कुसूर  पाया  गया  तो  ज़रूरी तौर  पर
 डा०  पी०  एस०  देशमुख  :  अनुमान  ह थ

 उसके  खिलाफ  कानूनी  कार्यवाही
 की

 जायेगी
 ।

 कि  देश  में  लगभगਂ  ५  लाख  टनਂ  कच्ची  हड्डियां
 श्री  एन०  एल०  जोशी  2843.0  में

 उपलब्ध  होती  जिसमें  से  १,२५,०००
 पश्चिमी  रेलवे  पर  कुल  कितनी  दुर्घटनायें

 टन  का  प्रयोग  किया  जाता  है  ।
 में  यह  ठीक

 हुई ं?  ठीक  नहीं  बता  सकता  कि
 कितने  हड्डी  के

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 इसका  उत्तर  नहीं  चूरे  को  काम  में  लाया  जाता  है  ।

 दिया जा  सकता
 पंडित  Sto  एन०  तिवारी :  क्या  इसे

 हड्डी के  चूरे  की  खाद  निर्यात किया  जाता  हैं  ?
 *  २०८९.  पंडित  डी०  एन०  तिवारी

 डा०  पी०  एस०  देशमुख
 :
 मेंने  इस  विषय

 खाद्य  तथा  कृषि  क्या  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  पर  कुछ  समय  पहले-इस  सदन  को  सूचना

 दी  थी  ।  हम  केवल  बड़े  टुकड़ों  का
 ही  निर्यात

 =
 हड्डी  के  चूरे  की  are  बनानें  के  कर  रहे  हें  ।  मेंने  इन  की  लम्बाई  =  ्  srk. भी

 लिये  नये  प्रकार का  जो  44, 1  बनाया  बताई थी  ।
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 श्री  एन०  ato  चौधरी  यह  सयंत्र  सर्व  औ  की  उड़ान के  सम्बन्ध  में  इंग्लंड  भेजे

 पर  लगाया  गया है  ;  क्या  वहां  गये  कोई  वायुयान  यदि

 तो  क्या  वह  उसे  खरीदने  का  विचार  करती
 हड्डियां  अधिक  मात्रा  में  उपलब्ध  होती  हैं  ?

 डा०  पी०  एस०  हमने  सारी

 राज्य  सरकारों  को  परिपत्र  भेजा  हं  और  मुझे  श्री  राज॑  बहादुर  जैसा  सदन  को

 पता  चला है  कि  बहुत  से  संयंत्र  लग  चुके
 पता  एयर-इंडिया  इन्टरनेशनल  ने  सरकार

 की  स्वीकृति  से  वायुयानों मुझे  यह  भी  पता  चला  है  कि  कुटीर-उद्योगਂ

 बोर्ड  तथा  गांधी  स्मारक  निधि  इस  विषय  के  लिये  बार्डर  दिया  जो  REY  में  उसे

 में
 कुछ  कर  रहे हैं

 मिलेंगे

 एयर-इंडिया
 इंटरनेशनल

 डा०  राम  सुलग  सिंह
 :

 इस  वायुयान का

 FRO RR,  डा०  राम  सुलग  अ्रनुमानित  मूल्य  कितना  है  ?

 क्या

 सपर

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  श्री  राज  मुझे  ठीक  ठीक  पता

 कि  नहीं  परन्तु  मेरे  विचार  में  यह  ५०  लाख

 क्या  इन्टरनेशनल
 रुपये से  अधिक  ही  हे  ।

 के  कुछ  कर्मचारियों  वायुयानों  श्री  साधन  गुप्त
 :

 इस  बात  को  ध्यान

 की  उड़ान  के  सम्बन्ध  में  प्रशिक्षण  लेने  के  में  रखते  हुये  कि  वायुयानों  का

 ऊपर  हवा  में  फट  जाने  का  खतरा  रहता
 लिये  gts

 भेजा  गया  है  ;

 यदि  तो  उनकी  संख्या  कया
 क्या  मंत्रालय  फिर  भी  इन्हें  खरीदने  का  विचार

 भ्
 करता है  ?

 re वे  किन  EY  नियों  में  प्रशिक्षण
 श्री  राज  बहादुर

 :  यह  तो  एक  ज़रूरी

 प्राप्त  कर  रहे  हैं  ;  तथा  बात कि  जब  तक  यह  सिद्ध  नहीं
 हो

 जायेगा
 कि  कोर्ट  वायुयान  उड़ान  योग्य

 उनके  प्रशिक्षण  की  अवधि  क्या

 ग्य  हें  ait  जब  तक  स्वयं  निर्माताओं को  इस

 सम्बन्ध  में  विश्वास  नहीं  हो  तब  तक

 संचार  उपमंत्री  राज
 इन्हें  खरीदने  का  प्रदान  नहीं  उठता  |

 से  निगम  के  छः  जिनमें

 श्रीमती रेणु  चक्रवर्ती  :
 इस  बात  को

 से  तीन  भारत  में  नियुक्त  थे  और  तीन  लन्दन
 ध्यान में  रखते  हुये  कि  atte के  निर्माता

 हाल  ही  में  वायुयान  के

 निर्वाचन  तथा  संचालन  सम्बन्धी  मुख्य
 स्वयं  इन  वायु  यानों  में  कुछ  परिवत्तेन कर कर

 रहे  क्या  इन  भ्र धि कारियों  जो  प्रशिक्षण
 के  बारे  में  अल्पकालीन  प्रशिक्षण  के

 इंग्लैंड  गये  थे  ।  यह  प्रशिक्षण
 के  लिये  बाहर  भेजे  गये  नये  परिवर्तनों

 ate  नये  तरीक़ों  को  जानने  के  लिये  फिर  से के  सेक्स  डी  हैवीलेन्ड  एयरक्राफ्ट
 प्रशिक्षण के  लिये  भेजा  जायेगा  ? कम्पनी  लिमिटेड  द्वारा  आयोजित  किया

 ‘Tat  था  ।  श्री  राज  बहादुर :  जेसा  मेंने

 यह  कोई  नौ  या  दस  दिन  का  छोटा  सा  प्रदीप
 नौ  या

 दिन
 |

 क्रम  था  ।  जैसा  समझौते  की  शर्तों  के  अनुसार

 ड०  राम  सुलग  fag:  क्या  एयरइंडिया  तय  किया  गया  हमें  इस  पर  कोई  ज्यादा

 इन्टरनल  के  जिसके  अधिकारी  ख़र्चे  नहीं  करना  पड़ा  ।
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 भारतीय  सडक  कांग्रेस  at  एस०  एन०  दास
 :  क्या

 क्या  उस  कांग्रेस  ने  केन्द्रीय  सरकार के  विचार
 *२०८४.  श्री  डी०  सी०  दार्मा

 परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  के  लिये  कोई  निश्चित  सिफारिशें  की  a
 ?

 क्य  ५  फरवरी  2ENY  को  श्री  शाहनवाज़
 खां

 :  जसा मन

 भुवनेश्वर  में  भारतीय  सड़क  कांग्रेस  का  अभी  तक  गत  अ्रधिवेशन की  सिर्फ़

 नहीं  मिलीं
 ?

 १८  वां  अधिवेशन हुआ

 सिवाय  राज-पथ  के  श्री  डी०  सी०  शर्मा  :  भारत  में  राष्ट्रीय
 क्या

 के  विस्तार  के  सम्बन्ध  A  सरकार सम्बन्ध में  कांग्रेंस  ने  कोई  निर्णय  किये  हूँ
 ?

 की  क्या  नीति है
 ?

 रेलवे  तथा  परिवहन  मंत्री  के  सभा-सचिव  म्रत्याधिक
 अध्यक्ष  महोदय  यह

 शाहनवाज़  :
 ४

 से  ११  फरवरी
 सामान्य  प्रश्न  है  ।

 तक  भुवनेश्वर  में  भारतीय  सड़क  कांग्रस  का

 १८वां  अधिवेदन त्या  था  |
 श्री  डी०  सी ०  :  मेरा  अभिप्राय

 राष्ट्रीय  राज-पथों  की  लम्बाई  बढ़ाने  के

 भारतीय  सड़क  कांग्रेस  एक  गेर

 सरकारी  निकाय  है  कौर  उसे  राष्ट्रीय

 सम्बन्ध में  है  ।

 रेलवे  तथा  परिवहन  मंत्री  एल०
 पथों  पर  निर्णय  करने  का  अ्रधिकार

 कि  केन्द्रीय  सरकार  का  उत्तरदायित्व है  ।
 बी०  शास्त्री )  राष्टीय  राज पथों  की

 लम्बाई  १३,४७७  मील  है  ।  हमारी  नीति
 श्री  डी०  सो ०  फार्मा  :  क्या  भारतीय

 सड़क  कांग्रेंस  की  सिफारिशों  पर--यदि  हम
 ३,४७७  मील  की  लम्बाई  को  पूरा  करने

 की  है  भ्रर्धात  विदित  कालावधि में  नदियों

 उन्हें  इस  नाम  से  पुकारें--सरकार  ने  विचार

 किया है  ?

 पर  पुल  बनाने  दौर  अन्तर को  भरने

 इरादी की  नीति  है  ।

 श्री  शाहनवाज़ खां  निश्चय

 ही  ऐसा  होता  है  ।  वह  विशेषज्ञों  की  एक
 पत्तन  आयत  कलकत्ता

 मंत्रणा कार निकाय  है  सरकार  उनकी  श्री  एस०  सी०
 =

 सिफारिशों  पर  बहुत  ध्यान  देती  है  ।  क्या  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 श्री  डी०  सी० शर्मा  :  भारत में  राष्टीय
 क्या  कलकत्ता  के  पत्तन  श्रोतों

 को  9X  लाख  रुपये  से  ऊपर  घाटा  होनें  वाला राज पथों  के  सम्बन्ध  में  भारतीय  सड़क  कांग्रेस

 को  सिफारिशें क्या  पौर  क्या  उन  पर

 यदि  ऐसा  है  तो  प्राय  घटने के विचार  किया  गया  है

 क्या  कारण  Q)  कौर

 श्री  शाहनवाज़  खां  seq  का  निश्चित
 ~

 सम्बन्ध  गत  भ्रधिवेशन से  है  जो  उ  &
 अनुमानित घाटा  किस  प्रकार  पुरा

 किया था  ॥
 करने का  विचार  है

 ?

 रेलवे  तथा  परिवहन  उपमंत्री
 अध्यक्ष  परन्तु  क्या  उन्होंने

 अलग दान
 )

 वर्ष
 १९५३-५४ के गत  अधिवेशन  में  कोई  सिफारिशें  की  थीं  ।

 संबोधित  श्रायव्ययूक  प्राक्कलनों  में

 श्री  शाहनवाज़  खां  tt  अभी  पत्तन  ्रायक्तों ने  को  22o.y  १  रुपये

 तक  कोई  सिफारि  टीं  की ं।  का  घाटा  होनें  वाला है  झर  PEUV-Y के
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 आयव्ययक  प्राक्कलनों में  L19°S  लाख  यातायात कम  होने  के  कारण  है  ।  PEYR-VY

 रूपये  के  घाटे
 का

 अ्रनुमान  है  ।  म  यातायात  अ्रायन्ययक  ३  लाख टन  था

 यातायात  कम  हो  जाने  के  कारण
 जबकि  संशोधित  प्राक्कलनों में  70°"  लाख

 टन  रखा  गया  |  यह  कारण है  ।  पत्तन ग्राम मं  कमी  हो  गई  है  |

 पत्तन  श्रावित  अपनी
 भ्रायक्त  भी  इस  बात  पर  विचार  कर  रहे  ह

 कि  बचत  किस  प्रकार  संभव  है  ।
 रक्षित  निधि  में  से  निकाल  कर

 झोर
 पत्तन  सम्बन्धी  कर  बढ़ा  कर  att  एन०  बी०  स्टोरों  :  क्या  अन्य

 घाटा  पुरा  करने  का  विचार रखते  कारणों  में  से  कलकत्ता  पत्तन  को  कोयला  ले

 जाने  के  लिये  माल  गाडी  के  डिब्बों  का  अभाव
 भो  एस०  सी०  सामन्त  घाटे में  कितनी

 भी  एक  कारण है  जिस  से  राय कम  हुई  है  ?
 वृद्धि  पोत माग  प्रदर्शन  पद्धति  के  कारण  हुई

 है  ?
 श्री  अलगेशन  :  कोयले  का

 अलगे हान  :  जहां तक  इस  का
 विदेशी  निर्यात  कम  हो  गया  है  श्रोत--माल

 के  डिब्बों  की  कमी  नहीं--वरन्यहएक यह  एक सम्बन्ध  यह  सदा  रहा  है
 ।

 हम  पूना

 घणा
 केन्द्र  द्वारा  हुगली  नदी  में  नौवहन  के  सहायक  कारण  है  ।

 प्रयोग  कर  रहे  a  |  इस  का  परिणाम मिल  श्रीमती रेण  चक्रवर्ती  :  क्या  यातायात

 चुका  fate  हमने  एक  झील  की  रचना  में  १०  लाख टन  की  कमी  ही  १  करोड़ रुपये

 की  है  जो  दरी  होने  वाली  है  ।  मेरा  विचार  के  घाटे  के  लिये  पुर्णतः  उत्तरदायी
 है  ?

 है  कि  इस  के  परिणाम  पहले  मिल  चुके  हें  att  अलगे दान  :  उस  से  ३०  लाख  रुपये

 श्री  एस०  ato  सामन्त :  यह  का  घाटा  हुमा  है  |  दूसरे  भाग  में  न्यूनतम
 य्प्च  नहीं  कि  ५३  के  राय-व्यस्क में  पत्तन  मारी  झ्धघिनियम  के  अधीन  तटीय

 झयुक्‍्ता न २२ ने  २२  लाख रु  ये  के  घाटे  को  कौर  अन्य  कर्मचारियों को  झ्र ति रिक्त  समयਂ

 लगाया था  जब  कि  १.  करोड़  १०  के  ७  भुगतान  का  अ्रत्याधघिक व्यय

 लाख  ह्रदय  का  घाटा  हुआ  ?  यदि  ऐसा  है  जोकि ८१  लाख  रुपये  है  ।

 तो  क्या  सरकार  यह  समझती है  कि  PEUTNY

 म
 अधिक  घाटा  होगा

 ?  अखिल  भारतीय  पदा  प्रदान

 श्री  अऊछगेदान  :  माननीय  सदस्य  प्राय  *Q0L%  श्री  दनादन  रेड्डी  क्या

 खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 इस  प्रकार  की  शंकायें  प्रदर्शित  करते  हें  ।  मेरे

 पास  aU R ALY  से  सम्बन्धित  झ्रायव्ययक
 क्या  यह  सच  है  कि  मान  gy

 आंकड़े  नहीं  हैं  जिन  से  तुलना  की  जा  सक े।  के  अन्तिम  सप्ताह  में  बहादुरगढ़  में  एक  भारतीय

 rar  प्रदा शिनी  का  प्रबन्ध  किया  गया  कौर
 Mt  एस०  alo  सामन्त  :  RIT  सरकार

 न
 पतन मं  घाटे  के  मल  कारण  की  सब  से  अच्छे  पर्दा  को  पुरस्कार  दिया  गया

 था 3 दिया  है  जिसे  गंगा  का  बांध  बना  कर

 दूर  किया  जा  सकता  है
 ?

 यदि  ऐसा  है
 तो

 वहां  कितने

 अलगे दान
 :  तो

 सदस्य
 पदा  दिखाय  और

 ज्यूं  ai  Aim  के  बांध  की  बात  को  इस  में  किस  राज्य को
 तथा  किस  नस्ल

 के  लिये  सर्वोत्तम  पशु  पुरस्कार  दिया  गया
 ?

 ला  |  जैसा  में  ने  पहले  बताया  यह  घाटा
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 कृषि  मंत्री  पी०  एस०  देशमुख  )  :  दिल्ली  लिये  चावल

 जहां  ।  *
 २०८७.  श्री  नवल  प्रभाकर  कस

 लगभग  ६००
 |

 खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  कृपा

 करेंगे  किਂ  :
 सर्वोत्तम  पशु  के  लिये  प्रथम

 यह  संच  है  कि  दिल्‍ली  के
 पुरस्कार  हैदराबाद  के  सियोनी  बैल  कौर

 पंजाब  की  कराई  में  बांटा  गया  था  ।  fat  अच्छा  चावल  दिये  art  का  प्रबन्ध

 गया  शौर

 श्री  दनादन  रेड्डी  :  क्या  में  जान  सकता
 यदि  at,  तो  कितना  चावल

 कि
 जो  भ्रच्छी नस्ल  के  कैटिच  पाये  गये  feat  आर  कहां  कहां  से  ?

 हैं  उस
 नस्ल  को  पूरे  मुल्क  में  फैलाने  की  तज़वीज

 खाद्य  तथा  कृषि  उपमंत्री  एम०

 ato  :  से  १
 डा०  पी०  एस०  sara  :  जी

 १९५४  से  चावल  पर  से  नियंत्रण  हटा  दिया

 >

 जितनी  भी  अच्छी  नस्ल  हिन्दुस्तान  में  मौजूद  गया है  कौर  दिल्‍ली  तथा  उत्तर  प्रदेश

 ए  +  उन
 सब  की  तादाद  बढ़ाने  की  को दिदा  है  ।

 के  व्यापारियों  को  दिल्ली  की  मांग  के

 श्री  कपा  इस  प्रकार  के
 सार  किस्म  20,000  टन  चावल

 उत्तर  प्रदेश  से  करने  की  अनुज्ञा कुटिल शो  हर  प्रांत  में  करने  की  कोई  तजबीज

 गवर्नमेंट के  सामने  है  ?  दी  गई  है  ।  दिल्‍ली  को  हिमाचल

 बिलासपुर  तथा  दिल्‍ली  के  मुक्त

 डा०  पी०  एस०  देशमुख
 :

 जी
 यह  प्रदेश  में  शामिल  कर  लिया  गया है  भ्र  कब

 आल  इंडिया  एक  जो  हमारी  सोसायटी
 पंजाब  तथा  पेप्सू  के  ग्र ति रिक्त  चावल  के  राज्यों

 है  उसके  मातहत  होते  हैं  कौर  इरादा  यह  है  से  wife  किस्म  के  चावल  दिल्‍ली  में  art
 कि  एक  से  ज्यादा  जगहों  पर  यह  रीजनल

 प्रारम्भ  हो  जायंगे  |

 शो  झार्गेनाईज़  किये  जायें  ।

 श्री  नवल  प्रभाकर :  क्या  में  जान  सकता
 श्री  दादी  :  कितने  पुरस्कार  दिये  गये

 हूं  कि  जो  चावल  दिल्‍ली  में  दिया  जा  रहा  है
 और  वे  किन  नस्लों  को  दिये  गये  ?

 क्या  वह  स्वेसुलभ  मूल्य  के  ऊपर  नहीं

 डा०  पो०  एस०  देशमुख
 :  मेरे  पास  यानी  मंहगा  दिया  जा  रहा  है

 ?

 उन  सब
 की  सूची  नहीं  है  ।  पशुपालकों

 अध्यक्ष  महोदय
 :  क्या  यह  अघिक

 को  नकद  १८,०००  रुपये  के  १५४  से  ऊपर

 ऊंचे  भाव  पर  दिया  जा  रहा  ६
 ?

 पुरस्कार  कौर  ४५,०००  रुपये
 की  ट्राफियां

 दी  गई  थीं  श्री  एम०  वो०  कृष्ण प्पा  :  दिल्‍ली  में

 १८  मार्चे  से  चावल  का  भाव  घट  रहा  है  ।

 डा०  रामा राव  :  क्या  इस  पशु  प्रदर्शनी

 में  प्रसिद्ध  wits  नस्ल  दिखाई  गई
 दिल्‍ली  अब  हिमाचल  प्रदेश  कौर

 दिल्‍ली  के  मुक्त  प्रदेश  में  है
 ।

 यह  we  मुक्त
 ait  यदि  नहीं  तो  क्यों  ?

 प्रदेश  है
 ।

 पंजाब  से  भ्र ति रिक्त  चावल  पहले  हीਂ
 डा०  पी०  एस०  देशमुख  :  मेरे  विचार

 में
 ग्रा  चुका  है  ate

 दिल्‍ली  का
 भाव  धट  गया

 श्रॉंगोल  लोगों  ने  इस  प्रदर्शनी  में  ईरान  का  यह  as  से  चौदह  कराने तक  है
 ।  साधारण

 नहीं  उठाया  |
 चावल  als  पर  बिक  रहा  है  ।
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 भ्रमण  चर  या  पांच  किस्में  १२  या  १३  सुधारने  के  उपायों  पर  विचार  किया  गया

 तथा
 पर  बिक  रही  हैं  ।  था

 यदि  सच  तो  इसके  प्रतिफल  ?
 श्री  नवल  प्रभाकर :  क्या  में  जान  सकता

 हूं  कि  जो  बासम्ती  चावल  दिल्‍ली
 में  मिल  रहा  रेलवे तथा  परिवहन  मंत्री के

 सभा-सचिव

 वह  १  रु०  ४  भ  श्र  १  रु०  ३  खाने  शाहनवाज़ खां  )
 :

 तथा  (&  )

 सेर  के  हिसाब  से  मिल  रहा  है
 ?

 तीय  रेलवे  में  भोजन  व्यवस्था  का  स्तर  सुधारने

 के  भ्रच्छे  से  अच्छे  उपायों  पर  विचार  करने
 श्री  एम०  वी ०  कृष्ण प्पा  :  १  रु०  ३

 के  लगभग
 था  लेकिन १  रुपये  सेर  है

 तर  के  लिये  भोजन  व्यवस्था का  ही
 कारबार

 करने  वाले  लोगों  के  विचार  जानने  की  दृष्टि थोड़े  रोज़  में  at  कम  हो  सकता  है  ।

 से  २८  १९५४  को  भोजन  व्यवस्था

 सरदार  ए०  एस०  क्या  में
 के  ठेकेदारों  के  प्रतिनिधियों की  एक  बैठक

 जान  सकता  हूं  कि  किस  किस  वेराइटी  का

 चावल  दिल्‍ली  में  बेचने  कीਂ  इजाज़त  यहां
 हुई  थी

 ।
 निम्न  बातों  पर  विचार  किया  गया

 था  ——
 के  व्यापारियों  को  दी  गई  है  ?

 (१)  एक  प्रमापी  दाम  एक  प्रभारी

 श्री  एम०  वी०  में एक  भोजन सूची  को  स्वीकार  करना  ;

 घोषणा  करना  चाहता  हूं  कि  उस  किसी
 (२)  कुछ  इकट्ठे  क्षेत्र  विशेष

 के  चावल  के  शभ्रतिरिक्त  जो  हमने  पंजाब
 दारों  को  देने  के  लिये  विद्यमान  ठेकों  के

 अभर  उत्तर  प्रदेश  से  मंगाने
 की

 अनुज्ञा
 दी

 हमने  कुछ  अत्युत्तम  किस्म  का
 पुनर्वितरण की  श्रावव्यकता  ;

 (३)  ठेकों  का  फिर  उठाया  जाना
 सांझा  चावल-आंध्र से  मंगवाने  का  भी प्रबन्ध

 बंद  करना  ;
 किया  क्योंकि  दक्षिण  भारतीय  इस  चावल

 (४)  भारतीय  पद्धति के
 को  पसन्द करते  हैं  ।  कर्ब  हम  कुछ  चावल

 व्यवस्थापकों  को  पश्चिमी  पद्धति  की
 बंगाल  करने  का  प्रयत्न  कर  रहे

 जिसे  बंगाली  लोग  पसंद  करते  व्यवस्था  सौंपने  की  संभाव्यता ;  तथा

 ate  यदि  कुछ  व्यापारी  बिहार  कौर  (५)  नवनिर्मित  भोजन  व  बजे-गाड़ी

 मध्य  प्रदेश  चावल  रायात  करने  के  लिये  की  उपयुक्तता |

 तैयार  हों  तो  हम  इस  की  अनुज्ञा  देने  के  लिये
 भ्रांति  निर्णयों  पर  पहुंचने में  उक्त

 तैयार  हें ।  बातों  के  बारे  में  व्यक्त  किये  गये  विचारों  का

 भी  उचित  ध्यान  रखा  जायेगा  ।

 रेलवे  में  सोजन व्यवस्था
 डा०  राम  सुभग  fag:  क्या  रेलों  की

 "*Q ORE.  डा०  राम  सुभग  सिंहः  भोजन  व्यवस्था  के  सुधारने के  लिये  उस  बैठक

 क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  :  द्वारा  सुझाये  गये  उपायों  को  कार्यान्वित  किया

 गया है  ;  are  यदि  किया  गया  है  तो  क्या
 क्या  यह  सच  है  कि  विभिन्न

 भोजन  sada  के  ठेकेदारों  के
 कोई  सुधार gat  है

 श्री  शाहनवाज़  सा ं:  सिफारिशों  पर
 प्रतिनि/धयों  atc  मंत्रालय  के

 बीच

 कभी  विचार हो  रहा  है  wit  कुछ  अन्तिम

 रेलवे  की  विद्यमान  भोजन  व्यवस्था  को  निर्णय  नहीं  किया गया  पर
 में  बता

 114  PSD.
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 —  a
 बैठक  के  बाद  कई  व्यक्तियों  |  ba  |  अभावग्रस्त  स्थानों की  विशेष  ध्यान

 बताया  है  कि  भोजन  व्यवस्था  का  स्तर  सुधर  दिया  जाय
 ?

 गया है  डा०  पी०  एस०  देशमुख  :  हम  किसी

 श्री  हेमा  :  क्या यह सच  नहीं  है  कि  खोमचे  राज्य  सरकार  को  कोई  विशेष  स्थान

 ने  सरकार  से  शिकायत  की  है  कि  ये  बताते  ।  पर  चूंकि हम  विशेषतः  अभावग्रस्त

 ठेकेदार  उनका  शोषण  करते  शौर  यदि  क्षेत्रों  के  लिये  विशेष  उपबन्ध  करना  चाहत

 की  है  तो  क्या  सरकार  ने  इस  बात  पर  विचार  नी  इस  बात  का  ध्यान  रखा

 है
 निष्कर्ष

 पर  पहुंची  जाता  है  कि  राज्य  विशेष  के  भ्र भाव ग्रस्त

 है
 ?

 क्षेत्रों  का  विशेष  ध्यान  रखा  जायं  |

 श्री  द्ञाहनवाज़ खां  :  इस  बारे  में  श्री  डी०  सी०  शर्मा  या  केन्द्रीय

 बालों  से  झम्यावेदन  मिला  है  wie  एक  उच्च  सरकार  ने  राज्य  सरकार  को  कोई  निदेश

 wiacarar सभापति  दिया  कि  हमीरपुर  wie  कांगड़ा के  पिछड़े

 माननीय  उपमंत्री  इस  मामलें पर  गंभी  रता  जिलों  की  दशा  का  विशेष  ध्यान  रखा  जाये
 ?

 पु वंक  विचार  कर  रही  है  ।

 डा०  पी०  एस०  यदि  हम
 att  गिडवानी  क्या  बड़े  ठेकेदारों  को

 इस  प्रकार  का  निदेश  देने  तो  हम  सीमा

 भ्रनुज्ञप्तियां देने  के  स्थान  पर  छोटे  ठेकेदारों  को  अतिक्रमण  कर  जायंगे  |

 को  अनुज्ञप्ति यां देने  का  विचार  किया  जा
 श्री  डी०  सी०  फार्मा  FAT  सरकार की

 रहा है  ?
 नीति यह  है  कि  इसके  वितरण  के  विषय  में

 श्री  पाहुना  खां  :  इस  बात  पर  भी  राज्य  सरकार  को  कोई  निदेदा  न  दिया  जाये  ?

 गंभीर  रूप  से  विचार  हो  रहा  है  ।

 डा०  पी०  एस०  देशमुख  राज्य
 पंजाब  में  छोटे-मोटे  सिचाई  कार्य

 २०८९.  श्री  डी०  Ato  क्या
 कारें  उत्तरदायी  सरकारें  हें-भ्रमर  मुझे

 विश्वास  है  fe  चुनाव  बारे
 war तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 वे  कोई  गलती  न  करेंगी  ।

 शी  हेमा  :
 यदि  निदेश  के  बावजूद  राज्य

 क्या  सरकार  ने  हाल  में  पंजाब

 में  छोटो-मोटे  सिंचाई  कार्यों  के  लिये  एक
 सरकार  कुछ  भ्र भाव ग्रस्त पर

 ध्यान न  तो  केन्द्रीय सरकार  क्यां  कर

 कार्यक्रम  मंजूर  किया  है  ;  तथा
 सकती है

 ?

 यदि  किया  तो  उसके  लिये  अध्यक्ष  महोदय  :
 शांति

 राशि
 ?

 डा०  पी०  एस०  देशमुख  विश्वास

 कृषि  मंत्रो  पी०  एस०  :
 है  कि  वे  यथावश्यकਂ  काम  करेंगी  |

 श्रीमान्‌
 ।

 श्री  एस०  एन०  दास  इस  तथ्य  की
 रु०  २३३३७  लाख  ।

 दृष्टि  में  कि  पंजाब  में  छोटी  मोटी
 सिंचाई

 श्री  डी०  सी०  शर्मा  क्या  केन्द्रीय  योजनायें  माननीय  way
 ने  बनाई  हैं

 ,  क्या

 सरकार t  राज्य  सरकार  को  कोई  वह  सभी  राज्यों  बारे  में  पूरे  हू  ब्योरे

 निदेश
 ।  दया

 कि
 होशियारपुर  जिले

 के  देने  वाला  एक  विवरण  सदन  पर

 कौर  कांगड़ा  जिले  हमीरपुर  जेसे  रखेंगे  ?
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 अथवा डा०  पी०  एस०  देशमुख
 :

 प्रत्येक  रच  भारतीय  रेलों  में  एक  रूप  नीति

 राज्य  सचान १५  वाले  प्रत्येक  सदस्य  ने  यह  अपनाई  जायेंगी  ?

 पूछा  हैं  ग्र  भ्रधिकांश  उत्तर  सदन  को  रेलवे  तथा  परिवहन  उपमंत्री

 पहले  से  ही  विदित  हैं
 ।

 हां
 ।

 शि  इंजन और  डिब्बे
 विषय  विचाराधीन  है  ।

 के  २०३9६.  श्री  टी०  के०  चौधरी  :

 एन०  श्रीकांत  नायर  की  we  a):
 यथासंभव  एकरूप  नीति  अपनायी

 जायेगी । क्या
 रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 :

 भारत  अमरीकी  प्राविधिक
 सरदार  Yo  एस०  सहगल

 :  सेलेक्शन

 q  पदो ं)  के  लिये  weer

 सहयोग
 कार्यक्रम  के  ala  कितने  इंजन

 सिस्टम
 भर  डिब्बे  खरीदे  गये  है  ;  तथा

 बनने  के  बाद

 क्या  यह  सच  है  कि  जो  पुरानी  एरियाज
 किन  देशों  से  कौर  किन

 उन  में  जो  लोग  कार्य  करते  थे  उनको
 दामों पर  ?

 वह  जगहें  नहीं  दी  जाती  हें  ?

 सचिव  शाहनवाज़  :  श्री  अलगे दान  :  यह  सच  नही ंहै  ।  रेलवे

 बोर्डे  ने  कुछ  . एकरूप  नीति  बना  रखी  है  कौर
 ब  तक  एक  भी  नहीं  |

 उन  सिद्धांतों  के  ara  पर  विभिन्न  रेलवे

 set  नहीं  उठता  |
 प्रशासनों  से  कहा  गया  है  कि  संयुक्त  ज्येष्ठता

 श्री  एम०  डी०  राम स्वामी  श्रीमान
 सुची  तैयार करें  ।

 ROKR  ।

 सरदार ए०  एस०  सहगल :

 ~
 नेक

 अध्यक्ष  पास
 प्रेस  के  सम्बन्ध  में  इस  तरह  की  कितनी

 कार  पत्र है  ?  रिपोर्टें  रेलवे  बोर्ड  ak  मंत्री  महोदय के

 श्री  एस०  डी०  राम  स्वामी  पास  पहुंची हे  ?

 श्रीमान  |
 रेलवे तथा  परिवहन  मंत्री  एल०

 महोदय
 !.  उसे  समय  से  बता

 ato  शास्त्री  )  :
 जो  सवाल है  वह  दूसरे  विषय

 दिया  करें  ।  श्राप  wet  पूछ  सकते  हैं  ।
 पर  है  ।  माननीय  सदस्य  कुछ  गलती  कर

 *
 रेलवे  के  संवरण-पद

 रहे  हें  ।  जिन  बातों  को  वह  पुछ  रहे  हैं  उन  का
 क

 ROR  श्री  एम०  डी०  राम स्वामी
 इस  सवाल  से  कोई  मतलब  नहीं  है  ।  सवाल

 मुक्किल्दामी की  ate  से  )  सिर्फ  यह  है  fe  एक  हद्द  तक  सीनियारिटी

 क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  HIT  करेंगे  )  से  प्रमोशन  देने

 कि
 क्या  यह  सच  है  कि  रु०  QHO-VVU  का  फैसला  रेलवे  मिनिस्ट्री ने  ।  उसी

 की  वेतन  श्रेणी  के  कुछ  पद  संवरण-पद  के  रूप  के  अन्दर  कुछ  जगहें  ऐसीਂ  हें  जिनके  लिये

 में  वर्गीकृत  किये जा  रहे  हें  ?
 से  नहीं  बल्कि  सेलेक्शन

 से
 यदि  उपर्युक्त  भाग  का  भरने  का  फैसला  किया  गया  है  ।  सवाल

 उत्तर  स्वीकारात्मक  होः  तो  इस  प्रकार  यह  था  कि  कराया  उन  सब  जगहों  के  लिये

 वर्गीकृत हद  कौन  कौन  से
 हें

 2  एक  सी  पालिसी  होगी  या  कि  कुछ  फर्क

 तो  उसका  जवाब  यह  है  कि  हम  इस  के  रूल्स क्या  यह  वर्गीकरण  की  शाक्ति

 व्यक्तिगत  रेलवे-प्रशासनों  को  दे  दीਂ  गई  है  बना  रहे
 शरीर  में  उम्मीद

 करता  हूँ  कि
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 हमारी  एक  यूनिकोड  (  )  पालिसी  कृषि  सुल्तानपुर

 )
 होगी ै  न

 Roly  श्री  एस०  के०  रजनी  :  (#)

 अध्यक्ष  महोदय  काल  पुरा  हो
 क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की

 गया  |
 कृपा  करेंगे  कि  सुलतानपुर  के  कृषि

 पर  अब  तक  कितना  व्यय  हुमा

 weal
 के

 लिखित  dt  PRYR-UY  में  सरकार  का  वहां  कितना

 भारतीय  नौवहन  व्यय  करने  का  विचार  है
 ?

 *
 २०७२  श्री  के०  सो०  सोनिया  इस  भूमि  पर  सरकार  कितने

 क्या  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  भूमिहीन  कृषक  परिवारों  को  बसाने  का

 कृपा  करेंगे  कि  QeUI-Uv A se aa FH में  इस  देश  के  विचार करती  है  are  श्रमिकों  को  वहां

 व्यापार का  कुल  कितना  अदा  भारतीय
 क्या  सुविधायें  दी  जायेंगी  ?

 वहन  द्वारा  ढोया  गया  था
 ?

 जिस  भूमि  पर  यह  फोरम  बनाया

 भारतीय नौवहन  के  लिये  निर्यात

 व्यापार  का  झ्रपंक्षतया  अधिक  wa  दिलाने

 जा  रहा  है  वह  राज्य  सरकार  की  थी  या

 कि  किसानों  ate  कृषकों  से  प्राप्त  की  गई

 के  लिय  सरकार  क्या  कार्यवाही  कर

 रही
 है  !  खाद्य  तथा  कृषि  उपमंत्री  एम०
 रेलवे  तथा  परिवहन  उपमंत्री

 ato  सितम्बर  YEXR

 सूचना  केवल  ae  के  पत्रीय
 जब  से  कि  यह  फारम  बनाया  जा  रहा

 ay  के  बार  में  उपलब्ध  इसमें  बताया
 ३१  Pau  TH  XXX, Loo

 गया है  कि  भारतीय  नौवहन ने  उक्त  वर्ष
 रुपये  का  प्राक् कलित व्यय  हुआ  है  |

 में  विदेशी  निर्यात  व्यापार  में  2,565,485

 मृतभार टन  माल  ढोया  था  ।  इस  सम्बन्ध  एक  हजार  परिवार |  उनको

 ~
 माननीय  सदस्य  ध्यान  १९  अप्रैल  ये  सुविधायें दी  जायेंगी  (2)  प्रत्येक

 REUY  को  श्री  रघुनाथ  सिंह  द्वारा  गये
 परिवार  को  एक  झोंपड़ी  बनाने  के  लिये

 तारांकित  प्रदान  १८७०  की  दौर  yoo  रुपये  तक  की  राज्य  सहायता ;

 औषधालय
 किया  जाता  है  |  (२)  पंचायत

 तथा  पीने  के  पानी  के  केंद्रों  की  व्यवस्था

 चूंकि  नौवहन  हमारी  wa
 तथा  (३)  कटीर  उद्योगों  को  देने

 अवस्था  के  निजी  खंड  में  हे  कौर  हमारा

 निर्यात  व्यापार  भी  मुख्यत
 निजी  लोगों

 के  लिये  सहायता  |

 के  हाथ  में  है  ।  यह  तो  भारतीय  नौवहन  कुछ  भाग  नीलक्रांता  व्यक्तियों

 कम्पनियों  का  ही  काम  है  कि  विदेशी  व्यापार  का  है  जिन  से  यह  राज्य  सरकार  नं  प्राप्त

 के  लिये  चलने  वालें  जाहाजों  के  लिये  किया है  ।  फारम का
 सारा  क्षेत्र  मिला  ga

 पर्याप्त  माल  प्राप्त  करनें  के  लिये  प्रयत्न  रखने के  लिये  कुछ  भूभाग
 जो  कि  स्थानीय

 करें  ।  सरकार  भारतीय  नौवहन  कंपनियों  को  कृषकों के  उनसे  लिये  गये  हैं  उनकों
 छुपने  द्वारा  नियंत्रित  माल  का  या  ७  माल

 उनके  बदले  में  उन्हीं  भूभागों  के  ९  समीप

 का  यथासंभव  alae  भाग  ढोने  के  लिये  द्वारा  कृषि-योग्य  बनाई  हुईਂ  भूमि

 देने  की  यथासंभव  चेष्टा  कर  रही  है  ।
 दी  गई  है

 ।
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 टेलीफोन  कनेक्शनों  कीं  व्यवस्था करने  पर भारतीय  बागान  अधिनियम

 *R0Z2%.  Bt  के०  पी०  त्रिपाठी  विचार  कर  रही  है  ;  तथा

 क्या  जैम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  यदि  तो  कितने  कनेक् यानों

 की  तथा कब  ?
 क्या  भारतीय  बागान  नियम

 28xe H oearia के  |  बनाये गये  अधिनियमों
 संचार  उपमंत्री  राज

 of  हां  ॥ के  प्रारूप  पर  चर्चा  करने  के  लिये  एक  त्रितलीय

 सम्मेलन  बुलाये  जाने  का  विचार  है  ;  तथा
 ER Gt GO  तक  ८०  कनेक्शन  ।

 खान  श्रमिक  कल्याण
 यदि  कहां  तो  कब  ?

 CCE  नागेश्वर  प्रसाद

 श्रम  मंत्री बी०  वी०  :

 जी  न ि  ।
 क्या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  १९५२ -  तथा  १९५३  में

 शाद  नियमों  प्रारूप
 खान  श्रमिक  कल्याण  मंत्रणा  समिति  की

 नियोजकों  तथा  श्रमिकों  के  संगठनों  में

 चालित  कर  दिया  गया  है  उनकी  care

 कितनी  बैठकें  हुई  हैं  otc  किस  किस  स्थान

 पर ?

 इस  मास  के  पन्त  तक  प्राप्त  होने  की  तराशा
 उसने  कार्यवाही  की ?

 उन  caval  के  दृष्टिगोचर नियमों  के

 श्रम  मंत्री  ato  वी०  :
 प्रारूप  पर  परीक्षण  किये  जाने  के

 तथा
 अपेक्षित  जानकारी  देने

 त्रितलीय  सम्मेलन  की  तारीख
 वाले  दो  विवरण  सदन  पटल  पर  रखे  जाते

 मिश्रित कर  दी  जायेंगी  ।

 चाय  बागान  के  श्री  मक  को
 हें  ।  परिशिष्ट  ९,  अनुबंध  संख्या  ६]

 काम  दिलाई  दफ्तर weg.  श्री  दीदार देव  :  क्या श्रम  मंत्री

 ae  बताने  की  कृपा  करेंगे
 :  थी  वाई०  एम०  व्यय

 क्या  त्रिपुरा  के  चाय  बागों  के  श्रमिकों

 CVE  श्री  नट वाडकर

 बी०  के  पटेल

 के  संगठनों ने  यह  मांग  की  है  कि  मजूरी
 क्या  श्रम  मंत्री  यह  बताने की  कृपा

 ay  दर  बढ़ाने  के  लिये  एक  त्रिदलीय  सम्मेलन
 वि

 जाये  ;  तथा
 a

 १€५३  में  राज्यवार  कितने

 यदि
 तो

 सरकार  को  यह
 अनुसूचित  जाति  तथा  अनुसूचित  afer

 सम्मेलन  कब  बुलाने  का  विचार  है
 ?

 जाति  के

 ara  मंत्री  (sit
 ato  वी०

 :
 पासों  तथा  wer  लोगों  ने  अपने  नाम  विभिन्न

 तथा  त्रिपुरा  की  सरकार  के
 काम  दिलाऊ  दफ्तरों  में  पन् जी बद्ध

 पास  मजदूर  संघों  के  श्रम्यावेदन हैं

 कि  चाय  बागों  के  श्रमिकों  की  मजदूरी  की  उनमें  से
 ५७

 श्रेणी

 न्यूनतम  दरें  बढ़ा  दी  जायेंगी  ।  राज्य  सरकार  के  कितने  कितने  लोगों  को  नौकरी  दिलाई

 इस  मामले  की  ध्यान  दे  रही  है
 ।

 गई ?

 टेलीफोन  फ्रनेक्शन  भ्रम  मंत्री
 ato  ato

 ४४७.
 डा०  राम  सुभग  fag:  क्या  तथा  (a). a दो

 विवरण
 सदन  पटल

 संकार  मंत्री  यह  बताने  कृपा  करेंगे
 :

 पर  रखे  जाते  हैं  ।  [  देखिये  परिशिष्ट
 ९,

 4  ar sat  सरकार  पटना  अनुबंध  संख्या  ७]
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 खाद्य  ह  अपमिश्रण  दंड  विधेयक--वादविवाद  स्थगित  ३९६२०-३९३०

 महिला  तथा  बाल  संस्था  अनुज्ञापन  विधेयक--विचार  करने  का

 समाप्त  ३९  Fo ROVE



 र५

 २४  १९५४

 राज्य  परिषद  से  संदेश  €  8\9--3  ९४८,

 Coe

 हिन्दी  के  विषय  में  वक्तव्य  ३९  BS—-JZEUG

 पुस्तक  प्रदान  विधेयक--संशोधित  रूप  में  पारित

 उच्च  न्यायालय  के  न्यायाधीश  की  शर्तें  )  विधेयक--संशोधित

 में  पारित  ३९६७३-  ४०३९६

 ware  पहाडी  जिला  परिवर्तन  )  विधेयक--पारित  VoCo— Vo  VR

 विलीन  क्षेत्र  विचार  करने  का  प्रस्तौव--ग्रतमाप्त  GCoVQ—C OWS

 २६  १९५४

 सदन  पटल  पर  रखें  गये  0४६

 परिवहन  मंत्रालय  प्रघिशचना  संख्या  पी  झाई०  (249)  ५३,  दिनांक

 १४-२-४५४

 कलकत्ता  बन्दरगाह  wars  लिये  निर्वाचित  झ्रायुक्तों  के  स्थानों  का

 पुनर्वितरण  दिखाने  वाला  विवरण

 परिवहन  मंत्रालय  श्रघिसूवना  संख्या  कराई  (१२४)  ५३,

 दिनांक  YARAWY

 मद्रास  बन्दरगाह  न्यास  के  लिये  निर्वाचित  न्यास धारियों  के  स्थानों  का

 पुन वर्गीकरण  दिखाने  वाला  विवरण  ० ६-  ४०१५२

 विलीन  क्षेत्र  )  विधेयक--पारित  ४०१४-०६ ९

 जनता  के  लिये  तात्कालिक  महत्वपूर्ण-विषय  की  कौर  ध्यान  आकर्षित  करना  amet

 मारो-मानो  आन्दोलन  में  भाग  लेने  वाले  व्यक्तियों  के  सन्देह  में  सामूहिक  रूप

 से  नैरोबी  स्थित  भारतीय  श्रमायुक्त  के  कार्यालय  की  तलाशी  I= “OY

 औषधि  तथा  जादुई  चिकित्सा  विज्ञापन  )  पारित  ToQR—V  JOY

 संघीय  प्रयोजनों के  लिये  भूमि  का  राज्य  द्वारा  भ्रर्जन
 पारित  CloY—CRoG

 भारतीय  रेलवे  विधेयक--पारित  CLok— WR WG

 २७  १९५४

 राज्य  परिषद्‌ से  सन्देश
 १६

 याचिका-समिति--द्वितीय  प्रतिवेदन  का  उपस्थापन  कर

 खाद्य  स्थिति-याचिका  प्राप्त  BREE

 अविलम्बनीय  लोक-महत्व  कें  विषय  की  श्र  ध्यान

 उत्तर
 बिहार

 को  कोयला  तथा  सीमेंट  ले  जाने  के  लिये  अ्रपर्याप्त  परिवहन

 ४१२०-४१२२ सुविधायें

 दण्ड
 प्रक्रिया  संहिता  विधेयक-पुर:स्थापित  VWRR

 करने  के  लिये

 समाप्त  ४१२२-४१५२

 श्रीलता  निवारण  तथा  भाग  ग  राज्य  विधान  मंडल  )  संशोधन

 परिषद्‌  द्वारा  पारित  रूप  में  पटल  पर  रखा  गया  VWBR



 ०4

 3 १  ल |  ए
 9
 है २८

 अविलम्बनीय  लोक-महत्व  के  विषय  की  ate  ध्यान

 माही  के  निकट  फ्रांसीसी  भारतीय  पुलिस  द्वारा  भारतीय  संध  के  नागरिकों

 पर  गोली  वर्षा  SRG IV Wav

 स्थगन

 माही  के  निकट  फ्रांसीसी  भारतीय  पुलिस  द्वारा  भारतीय  संघ  के  नागरिकों

 पर  गोली-वर्षा  SLLV—¥ LGR

 ४१८९ कारखाना  विधेयक--पारित

 अनीता  निवारण  तथा  भाग  ग  राज्य  विधान  मंडल )  संशोधन

 विधेयक--पारित  BSPGL—¥ IL

 समवाय  विधेयक--संयुक्त समिति  को  सौंपने  तथा  परिचालित करनें  का

 म्रस्ताव---असमाप्त  ४२१४-४२६०

 २९  १९५४

 गेर  सरकारी  सदस्यों के  विधेयकों  सम्बन्धी

 सातवें  प्रतिवेदन  का  उपस्थापन  ¥REL

 समवाय

 संयुक्त  समिति
 को  सौंपने  का  प्रस्ताव--श्रसमाप्त  रद  g—s  रेहे  द

 दाक्रवार, थि  ३०  १९५४

 परिषद्‌  से  सन्देश  ४३३७

 सदन  पटल  पर  रखे  गये

 भारत  सरकार  तथा  नेपाल  सरकार  के  बीच  कोसी  परियोजना  के  सम्बन्ध

 में  gar  समझौता  दे ३७

 भारत  के  औद्योगिक  वित्त  निगम  के  सामान्य  विनियमों  में  संशोधन  ३३८

 भारतीय  कृषि  गवेषणा  परिषद्‌  का  वर्ष  के  लिये  प्रतिवेदन  SRR

 तारांकित  प्रदान  संख्या  १२०  के  उत्तर  में  शुद्धि  ३३८

 अविलम्बनीय  लोक  महत्व  के  विषय  पर  ध्यान

 माही  में  फ्रांसीसी  भारतीय  पुलिस  द्वारा  गोली  वर्षा  वे  रे  ९-४  ३४

 स्वान

 फ्रांसीसी भारतीय  पुलिस  द्वारा  माही  के  निकट  गोली  वर्षा  ४३४१

 समवाय  विधेयक--संयुक्त  समिति  को  सौंपने  का  प्रस्ताव--श्रसमाप्त

 गेर  सरकारी  सदस्यों के  विधेयकों  तथा  संकल्पों  सम्बन्धी  समिति  का

 सातवां  प्रतिवेदन--स्वीकृत  रेदू०-र्षरेदू श



 २19

 केन्द्र  में  प्रशासन  तंत्र  तथा  कार्य  प्रणाली  संम्बन्धी  कृत  TREE  ERR

 हाथ  करघा  उद्योग के  लिये  साड़ियों तथा  मोतियों  के  उत्पादन  के  संरक्षण

 संबंधी  संकल्प--शझ्रसमाप्त

 १  १९५४

 सदन  पटल  पर  रखे  गये  पत्र

 केन्द्रीय रेशम  बोर्ड  का  बुलेटिन  संख्या  १९  हण्डे

 भारतीय  ढोर  परिरक्षण  विधेयक  सम्बन्धी  वक्तव्य  0  ४०६

 समवाय  विधेयक--संयुक्त  समिति  को  सौंपने  का  प्रस्ताव--श्रसमाप्त  SE 2o—WHES

 2  १९५४

 सदन  पटल  पर  रखे  गये

 विनियोग  लेखे  तथा  EXI—KR  तथा  लेखा  परीक्षा

 FeKR  ४४  ९19

 समवाय  विधेयक--संयुक्त  समिति  को  सौंपने  का  प्रस्ताव--स्वीकृत  SEG -CYY 2 १

 दण्ड  प्रक्रिया  संहिता  विधेयक--संयुक्त  समिति  को  सौंपने  का

 प्रस्ताव--असमाप्त  VEY

 ४  १९५४

 सदन  पटल  पर  रखे  गये

 परिसीमन  आयोग  भ्रन्तिम रादेश  संख्या  १०  CH9Wg

 दंड  प्रक्रिया  संहिता  )  विधेयक--संयुक्त  समिति  को  सौंपने

 का  प्रस्ताव--झ्रसमाप्त  Suva  दरपे

 a

 1..



 सरदार  वाद-विवाह

 Q—ARATATT  के  अतिरिकत  कार्यवाही )

 शासकीय  वकालत

 TRS  S%Qo

 लोक  सभा
 अविलम्बनीय  लोक-महत्व  के  विष य

 को  कौर  ध्यान  दिलाना

 २७  जनरल  १९५४
 उत्तर  बिहार  को  कोयला  तथा  सीमेंट  ले  जाने

 के  लिए  अपर्याप्त  परिवहन  सुविधाएं

 सभा  सवा  आठ  बज  समव  हुई
 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  एल०  एन०

 ( seaet  महोदय  पीठासीन  श्री  Uo  पी०  सिन्हा  तथा  श्री  भ्रागवत  झा

 प्रदनोत्त र
 आजाद  से  एक  पूर्वसूचना  प्राप्त  हुई  हैं  जिसमें

 उन्होंने  रेलवे  मंत्री  का  ध्यान  उत्तर  बिहार  को
 भर Tue

 9  कोयला  तथा  सीमेंट  ले  जाने  के  लिये  अपर्याप्त

 परिवहन  सुविधाओं  की  ओर  आक्षित  किया
 R—-oW  Ho  पृ०

 e  |

 परिषद  से  सन्देश  रेलवे  तथा  परिवहन  उपमंत्री  अलगे

 सचिव  :
 मुझे  सदन  को  यह  सूचना  देनी  हान  जो  यातायात  उत्तर  बिहार  के  लियें

 बड़ी  लाइन  द्वारा  होता  हैं  उसे
 है  कि  लोक-सभा  द्वारा  २२  १९५४  को

 पारित  वित्त  १९५४  के  बारे  में  राज्य
 भागलपुर  तथा  मनिहारी-सकरीगली  घाट  होकर

 छोटी-छोटी  नौकाओं  द्वारा  गंगा  पार  करनी
 परिषद्‌  को  लोक  सभा  से  कोई  सिफ़ारिश  नहीं

 ह  |
 पड़ती  हूं  ।  वह  बनारस  के  पास  मनदुआदिह

 et  ee  यनयथनण  होकर  एक  लम्बे  मार्ग  से  भी  ले  जाया  जाता  है  ।

 कितना  यातायात  नौकाओं  द्वारा  नदी  के  पार

 Atl
 काका

 चका-समिति  का  द्वितीय  ले  जाया  सकता  हें  यह  नदी  की  गति  पर  निसार

 प्रतिवेदन  @  |  इसका  प्रत्यक्ष  प्रभाव  इस  बात  पर  पड़ता

 श्री  रघरामय्या  :
 में  याचिका

 है  कि  नौकाएं  दिन  भर  में  कितने  wane  लगा

 सकती  SS4R-4E के  अन्त  नदी
 समिति  का  द्वितीय  प्रतिवेदन

 प्रस्तुत
 करता  हूँ  ।

 की  स्थिति  विगत  कई  वर्षों  की  स्थिति  की  अपेक्षा

 पति  अधिक  प्रतिकूल  रही  हैं  इसका  प्ररिणाम
 खाद्य-स्थिति  सम्बन्धी  याचिका

 यह  हुआ  हूं  कि  तीन  स्थानों  से  होकर  बड़ी

 सचिव
 :

 मुझे  सदन  को  यह  सूचना  देनी  लाइन  के  २१५  डिब्बों  से  जितना  यातायात

 है  कि  सदन  पटल  पर  रखे  गये  विवरण  के  अनुरूप  प्रतिदिन  नदी  पार  हो  सकता  था  उससे  २०

 एक
 जो  देश

 की
 वर्तमान  खाद्य  स्थिति  प्रतिशत  कम  हुआ  है  ।

 के  बारे  में  प्राप्त  हुई  रेलवे  यातायात  की  कुल  मात्रा  में  ज़ो

 य ७  अनि वा यें  कमी  हुई  वह  मनदुआदिह
 117.0  PSD



 संसदीय  वाद-विवाद

 Q—ARATAT  के  अतिरिक्त  कार्यवाही )

 शासकीय  वृतान्त

 ह

 RIS  १२०

 लोक  सभा
 अविलम्बनीय  लोक-महत्व  के  विषय

 को  कौर  ध्यान  दिलाना

 २७  १९५४
 उत्तर  बिहार  को  कोयला  तथा  सीमेंट  ले  जाने

 के  लिए  अपर्याप्त  परिवहन  सुविधायें

 सभा  सवा  आठ  बजे  समवेत  हुई
 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  एल०  एन०  frat,

 महोदय  पीठासीन  श्री  Uo  पी०  सिन्हा  तथा  श्री  भ्रागवत  AT

 प्रदनोत्त र
 आजाद  से  एक  पूर्वसूचना  प्राप्त  हुई  है  जिसमें

 उन्होंने  रेलवे  मंत्री  का  ध्यान  उत्तर  बिहार  को

 कोयला  तथा  सीमेंट  ले  जाने  के  लिये  अपर्याप्त

 8-04  स०  पृ०  परिवहन  सुविधाओं  की  ओर  आकर्षित  किया

 राज्य  परिषद  से  सन्देश  रेलवे  तथा  परिवहन  उपमंत्री  अलगे

 सचिव  :  मुझे  सदन  को  यह  सुचना  देनी
 :  जो  यातायात  उत्तर  बिहार  के  लियें

 बड़ी  लाइन  द्वारा  होता  है  उसे
 है  कि  लोक-सभा  द्वारा  २२  १९५४  को

 पारित  वित्त  १९५४  के  बारे  में  राज्य  भागलपुर  तथा  सनिहारी-सकरीगली  घाट  होकर

 छोटी-छोटी  नौकाओं  द्वारा  गंगा  पार  करनी
 परिषद  को  लोक  सभा  से  कोई  सिफ़ारिश  नहीं

 पड़ती  हैं  ।  वह  बनारस  के  पास  मनदुआदिह
 है  ।

 होकर  एक  लम्बे  5.0  से  भी  ले  जाया  जाता  है  ।

 कितना  यातायात  नौकाओं  द्वारा  नदी  के  पार
 वाक
 All  चका-समिति  का  द्वितीय  ले  जाया  सकता  यह  नदी  की  गति  पर  निसार

 प्रतिवेदन  इसका  प्रत्यक्ष  प्रभाव  इस  बात  पर  पड़ता

 श्री  रघुरामय्या
 :  में  याचिका

 है  कि  नौकाएं  दिन  भर  में  कितने  चक्कर  लगा

 सकती  944 R-4Y H के  अन्त  नदी
 समिति  का

 द्वितीय
 प्रतिवेदन

 प्रस्तुत
 करता  हूँ  ।

 की  स्थिति  विगत  कई  वर्षों  की  स्थिति  की  अपेक्षा

 अति  अधिक  प्रतिकूल  रही  इसका  प्ररिणाम
 खाद्य-स्थिति  सम्बन्धी  याचिका

 यह  हुआ  है  कि  तीन  स्थानों  से  होकर  बड़ी

 सचिव
 :

 मुझे  सदन  को  यह  सूचना  देनी  लाइन  के  २१५  डिब्बों  से  जितना  यातायात

 हैकि  सदन  पटल  पर  रखे  गये  विवरण  के  अनुरूप  प्रतिदिन  नदी  पार  हो  सकता  था  उससे  २०

 एक  जो  देश  की  वर्तमान  खाद्य  स्थिति  प्रतिशत  कम  हुआ  हैं  ।

 के  बारे  में  प्राप्त  हुई  है  ।  रेलवे  यातायात  की  कुल  मात्रा  में  जो

 नवा  अनिवायें  कमी  हुई  वह  मनदुआदिह
 117  PSD



 ERR  अविलम्नीय  लोक-महत्व  के  २७  अप्रैल  १९५४  कारखाना  विधेयक  CIWVE

 विषय  की  ओर  ध्यान  दिलाना

 |

 होकर  की  गई  अधिक  परिवहन  सुविधा  से  पूर्ण  जाने  में  हुई  वृद्धि  पर  सन्तोष  प्रकट  किया  था
 ॥

 विहार  राज्य  से  गहरा  सम्पर्क  रखा  जा  रहा  हैं नहों  इलाहाबाद में  कुम्भ  मेला  के
 संबंध

 में  छोटी  लाइन  पर  बढ़े  हुए  यात्रियों  के  भारी  ताकि  इन  मार्गों से  अन्य  राज्यों  को  प्राप्त

 यातायात  के  लिये  व्यवस्था  करने  के  कारण  धाओं  का  ध्यान  रखते  हुए  उस  राज्य
 की

 आवश्यकताओं  को  यथासम्भव  सर्वोत्तम  रूप जनवरी-फरवरी  में  मन दुआ दिह  होकर  भी

 आन-जाने  को  कम  करना  आवश्यक  हो  गया  |  में  पूर्ण  करने  के  लिये  समय  पर  तथा

 कार्यवाही की  जा  सके
 कल  यातायात  में  कमी  होनें का  प्रभाव

 कोयला  तथा  सीमेंट  पर  भी  स्वाभाविक  रूप  में
 प्रक्रिया  संहिता

 पड़ा  ।
 विधेयक

 लगभग  फरवरी  १९५४ के  मध्य  में  बिहार
 गह-कार्य  तथा  राज्य  मंत्री

 राज्य  सरकार  ने  अपनी  कठिनाइयां  अभ्यावेदित

 में  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  दण्ड  प्रक्रिया
 की  तथा  २८  फरवरी  १९५४  को  उनके

 १८९८,  में  अग्रेत र  संशोधन  करने  वाले  विधेयक

 निक  सम् भरण  मंत्री  के  साथ  स्थिति  पर  विचार
 को  स्थापित  करने  की  अनुमति

 दी  जाये  ।

 fart  हुआ  ।  विचार  विमर्शों  के
 अध्यक्ष  महोदय  द्वारा  प्रस्ताव  मतदान

 स्वरूप  अन्य  बातों  के  साथ  कोयला  तथा  सीमेंट

 को  ले  जाने  के  लिये  निम्न  व्यवस्था यें  की
 के  लिये  रखा  गया  तथा  स्वीकृत  हुआ  |

 डा०  काटजू  :  मैं  विधेयक  को  पुरःस्थापित

 कोयला  :  प्रतिदिन  बड़ी  लाइन  के  २४
 करता हूँ  ।

 ह डब्बे  तथा  इसके

 सनदुआदिह्  को  ८  विशेष  कारखाना  (aarters )  विधेयक

 गाड़ियां  ।
 श्रम  मंत्री  वी०  वी०  :  में

 पग  O°  प्रस्ताव  करता हूँ  — सीमेंट  :  प्रतिदिन  बड़ी  लाइन  ask

 fest  तथा  इसके  अतिरिक्त  कारखाना  १९४८

 २  विशेष  गाड़िया  में  अग्रेतर  संशोधन  करने  वाले  विधेयक

 जिस  रूप  में  कि  वह  राज्य  परिषद संकरी गली  घाट  होकर  |

 द्वारा  पारित  किया  गया  विचार  किया

 विहार  सरकार  ने  मनदुआदिह  में  एकत्रित  करने
 जाय  (4

 के  लिए  कोयले  को  विशष  गाड़ियों  द्वारा  प्राप्त

 निःसंदेह  सदन  को  स्मरण  होगा  कि  १९४८
 करना  स्वीकार  कर  लिया  ।  area  यहँ

 कोयला  यथा शिष्य  छोटी  लाइन  के  स्टेशनों  को
 में  कारखाना  संबंधी  विधि  को  सूत्र वद्ध  करने

 तथा  उसमें  संशोधन  करने  के  लिये  एक  व्यापक
 भेजा  जायेगा  ।  विहार  राज्य  के  मुख्य  मंत्री  ने

 १४  अप्रैल  १९५४  को  रेलवे  रेलों  सेਂ  विधि  बनाई गई  १  अप्रैल  १९४९ से  नया

 संबंधित  व्यक्तियों  तथा  कोयला  आयुक्त  के  कारखाना  अधिनियम  लागू  हुआ  ।  क्योंकि

 प्रतिनिधियों  की  एक  बैठक  बलाई  थी  ।  रहे
 भारत  ने  अन्तर्राष्ट्रीय श्रम  संगठन के  अभिसमय

 समझा  जाता  है
 कि

 मुख्य
 मंत्री

 ने
 मार्च

 के  मास  में
 संख्या  ८९  तथा  ९०  का  अनुसमर्थन

 कर  दिया

 किये  गये  विशेष  प्रबन्ध के  परिणामस्वरूप  कोयले  है  जिनमें  रात  में  कारखानों  में  स्त्रियों

 व  सीमेंट  को  एक  स्थान  से  दूसरे  स्थान  को  नवयुवकों  के  काम  करने  की  मनाही
 की
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 इसलिये  यह  आवश्यक  हो  गया  है  कि  में  कारखानों  में  चिकित्सा  निरीक्षक  भी

 अधिनियम  की  धारा  ६६,  ७०  तथा  ७१  में  नियुक्त किये  गये  हैं

 संशोधन  फिया  जाये  ताकि  उनके  उपबन्धों  को

 कारखाना  निरीक्षकों  के  पाया त अन्तर्राष्ट्रीय  श्रम  संगठन  के  कथित  अभिसमयों

 के  अनुकूल  बनाया  जा  सके  ।  अधिनियम  के  की  आवश्यकता को  पूर्णतया  स्वीकार  किया  गया

 ~
 निरीक्षकों  के  प्रशिक्षण  के  लिये  बहुत  से

 कुछ  उपबन्धों  को  कार्यान्वित करने  में  जो
 विदेशी  शिल्पी  सहायता  कार्यक्रमों  के  अन्तर्गत क्रियात्मक  कठिनाइयां  हुईं  उन्हें  समागत  करने

 की  दृष्टि  से  कूछ  अन्य  संशोधनों  का  अधिनियम  कुछ  देशों  जो  औद्योगिक  दुष्टि  से  विकसित

 में  निगमन  करने  के  लिये  भी  इस  अवसर  a  प्रबन्ध  किये  गये  इसके  साथ  ही

 लाभ  उठाया गया  है  ।  इन  संशोधनों पर  राज्य
 निरीक्षकों  के  लाभ  के  विशेषकर  हाल

 सरकारों  तथा  अखिल  भारतीय  मज़दूर  तथा  में  नियुक्त  किये  गये  निरीक्षकों के  लिये

 मालिक  संगठनों  के  परामर्श  से  विचार  किया
 नों  के  प्रमुख  परामशंदाता

 का  संगठन  यदा-कदा

 प्रशिक्षण  तथा  प्रत्या स्मरण  पाठ्यक्रम  की
 गया  है  तथा  उनके  संबंध  में  बहुत  से  दलों  में

 काफी  सहमति  है  ।  व्यवस्था करता  है

 प्रस्तावित  संशोधनों  के  प्रकार  तथा  क्षेत्र
 कारखानों  के  प्रमुख  परामशंदाता

 पर  जाने  के  से  भारत  सरकार  द्वारा  की  गई
 केद्रीय  संगठन  ने  बहुत  से  उद्योगों  में  व्यावसायिकਂ

 रोगों  तथा  अन्य  स्वास्थ्य-संकटों  के  अनुपात
 उस  कार्यवाही  के  बारे  जो  उसने  कारखाना

 अध्ययन  का  भार  भी  ले  लिया है  ।  ये
 अधिनियम  के  प्रशासन  में  सुधार  करने  के  लिये

 गीत  स्वास्थ्य  व  स्वच्छता  पर्यवेक्षण  विभिन्न
 की  कुछ  कहना  चाहता हुं

 ।
 में  ऐसा  विशेषकर

 उद्योगों  में  किये  जा  रहे  प्रण  रूप
 इस  दृष्टि  से  करना  चाहता  हूँ कि  अधिनियम

 के  उपबन्धों  को  लागू  करने  में  ढील  के  संबंध  इस
 में  उद्योगों  के  प्रतिनिधि  क्षेत्र  को  इसमें

 सदन  में  तथा  बाहर  कई  अवसरों  पर  टीका
 लित  करने  का  प्रयत्न  किया  जा  रहा  हैं  ।  निम्न

 संकटमय  उद्योग  पहिले  से  ही  सम्मिलित  हैं  :--
 टिप्पणी  की  गई  निःसन्देह  सदन  को  विदित

 है  कि  सवर्णों  विषय  होने  |  ॥  ड  )  मोटरकार  स्टोरेज

 अधिनियम  के  प्रशासन  का  उत्तरदायित्व  राज्य  उद्योग

 डायक्रोमेंट  उद्योग सरकारों  पर  हैं  |  विधियां  तथा  नियम  उसी  (

 सीमा  तक  प्रभावी हो  सकते  हूं  जहां  तक  कि  उन्हें  (3)  अभ्रक  उद्योग

 लागू  किया  जाये  तथा  लागू  करने  के  लिये  लागू  (x)  रिट्रीवर  रीज

 करने  की  पर्याप्त  व्यवस्था  की  आवश्यकता  है  ।
 इन  विस्तृत  खोजों  के

 अतਂ  १९४६  से  कारखाना  निरीक्षण  कार्यालय

 को  अधिकारयुक्त  बनाने  तथा  चिकित्सा
 साथी  रोगों  के  अनुपात  को  कम  करने  के  लिये

 तथा  साधारण  रूप  में  feafaat  में  सुधार  करने
 क्षकों  की  नियुक्ति  के  प्रश्न  पर  सक्रिय  रूप  से

 के  लिये  सिफ़ारिश की  वे  जिन  राज्य
 विचार  किया  जा  रहा  है  तथा  स्थिति  का  निरन्तर

 सरकारों  आदि  को  हैं  आवश्यक  कार्यवाही  के

 grees  होता  रहा  है  ।  इस  संबंध  में  मैं
 लिये  भेज  दी  गई  हैं  ।

 यह  कह  सकता  हूँ  कि  विगत  सात  वर्षों  भाग

 क  के  राज्यों  में  निरीक्षक  कार्यालयों  में  ,  कर्म
 -  सामाजिक  fear  के  पालन

 चारियों  की  स्वीकृत  संख्या  ६०  से  बढ़कर  के  लिए  सर्वे  पक्षों  का  सहयोग  अत्यन्त  आवश्यक

 लगभग  दुगनी हो
 गई  हैं  ।  कुछ  कुछ  बड़े  राज्यों  होता  है  ।  यह  तो  मानी  हुई  बात  है  कि  सख्ती
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 वी०  वी०

 विद्यमान  अधिनियम  के  अनसार  ७  बज
 को  अपेक्षा  स्वेच्छा  से  जो  कायें  होता  है  उस  के

 म०  प०  से  ६  बजे  प्०  पु०  तक  स्त्रियों  से
 काम

 फेल  अधिक  अच्छे  होते  हूं  ।  इसी  दिशा  में

 प्रयत्न  किये  जा  रहे  ह्  अर्थात्‌  इन  पारस्परिक  नहीं  लिया  जा  सकता  ।  राज्य  सरकार  कसी

 समझौतों  द्वारा  कारखाना  अधिनियम  के  प्रकार  के  कारखानों  के  बारे  में  इस  म॑  SF

 हेरफेर  कर  सकती  हैं  किन्तु  किसी  हालत  में  वे
 उपबन्धों  का  उल्लंघन  नहीं  किया  जायेंगी  |

 १०  बजे  म०  प०  से  ४  बजे  म०  Jo  तक  स्त्रियों

 गत  कुछ  दिनों
 से  हम  आशा  करते  भराये  से  काम  लेने  की  अत मात  नहीं  दे  सकती  |

 हैं  कि  वि क़रा सक्षम  उद्योगों  के  माननीय  भ्रंश  पाली  बदलते  समय  इस  ११  घंटे  की  मर्यादा

 के  बारे  में  वैज्ञानिक  अध्ययन  करने  वाली  का  उल्लंघन  होने  की  संभावना  है  ।

 संस्था  स्थापित  की  जायेगी  |  माननीय  सदस्यों  २  बजे  ०  To  से  १०  बज  म०७  Yo  तक  की

 को  यह  जानने  में  रुचि  होगी  कि  सरकार  ने  पाली  दूसरे  दिन  से  ६  बजें  Ho  Jo  से
 २  बज

 बम्बई  में  एक  केद्रीय  श्रम  संस्था  खोलने  का  स०  Yo  तक  के  लिए  बदल  दी  जानी  है
 ।  तब

 निचय  किया  है  ।  इस  संस्था  में  प्रौद्योगिक  इन  दो  पालियों  के  बीच  केवल  ८  घट  कीं

 श्रमिकों  के  कल्याण  के  विषय  में  अनुसन्धान  समय  गिरता  है  ।  इन  संभावनाश्रों  का  सामना

 तथा  श्रमिक  समस्याओं  के  विशेष  प्रशिक्षण  करने  के  लिए  यह  उपबन्ध  आवश्यक  है  कि

 की  व्यवस्था  की  जायेंगी  ।  इस  योजना  के  पाली  का  परिवर्तन  किसी  छटी  के  दिन  के  बाद

 अन्तर्गत  (१)  औद्योगिक  स्वास्थ्य  ही  किया  जाना  चाहिये  ।  इसीलिए  अघिनियम

 तथा  कल्याण  से  सम्बन्धित  प्रदर्शनी  (२)  की  धारा  ६६  में  संशोधन  किया जा  रहा  है
 |

 आद्योगिक  स्वच्छता  की  प्रयोगशाला  (2)
 अभिसमय  ६०  में  अल्पवयस्क  व्यक्तियों से

 प्रशिक्षण  केर  तथा  (४)  पुस्तकालय  एवं
 रात  में  काम  लेने  पर  रोक  लगाया  गया  है  |

 सुचना  केन्द्र  का  प्रबन्ध  किया  जायेगा  |
 इस  अ्रभिसमय  को  कार्यान्वित  करने  के

 लिए

 may  इस  विधेयक  में  कारखाना  श्री  धारा  ७०  तथा  ७१  में  संशोधन  आवश्यक है

 नियम  के  जो  संशोधन  प्रस्तावित  हैं  उन  में  से  सचेतन  श्रीपाद  से  संबद्ध  अध्याय  ८  को

 महत्वपूर्ण  संशोधनों  के  बारे  में  कुछ  कहूंगा  |
 पुनरीक्षण  करने  वाला  संशोधन  भी  सहत्वपू्

 जैसा  कि  पहले  ही  कहा  जा  चुका  इस  है  ।  इस  का  हेतु  सम्बन्धित  उपबन्धों  को  सरल

 अधिनियम  की  धारा  ६६,  ७०  तथा  ७१
 को  बना  कर  इस  विषय  में  मालिक  मज़दूर

 अन्तर्राष्ट्रीय  श्रम  संगठन  के  श्रीसत्य  a  तथा  में  बारंबार  उत्पन्न  होने  वाले  मतभेदों  को  दूर

 go
 के  अनुकूल  बनाने  के

 लिए
 उन  में  कुछ  करने  का  है  ।  विद्यमान  उपबन्धों  के  अ्रतुसार

 संशोधन  करना
 अवश्यक  है  |  श्रमिसमय  ce  सब तन  अवकाश  का  अधिकार  पाने  के

 उद्योगो ंमें काम  करने  वाली  स्त्रियों  के  बारे में  लिए  श्रमिकों को  १२  महीनों तक
 लगातार

 है  ।
 उस  में  कहा  गया  है  कि  किसी  सरकारी  नौकरी  करनी  पड़ती  है  ।  इस  लगातार

 था  गैर  सरकारी  उद्योग  में  स्त्रियों  से  रात  में  नौकरीਂ  की  परिभाषा  पर  ही  निरन्तर  मतभेद

 काम  नहीं  लिया  जायेगा  ।  इस  प्र भि समय  के
 होते  रहते  हें  ।  में  बता  देना  चाहता  हूं

 कि

 अनुसार  रात  लगातार  ११  घंटों  की  होनी  श्रंतर्राष्ट्रीय श्रम  संगठन  के  श्रीसत्य  में  भी

 चाहिये  शौर  उस  में  १०  बजे म०  प०  से  ७
 बज़े  यह  एक  साल  at  ad  रखी

 गई  है  ।  श्रमिकों

 म०  go  के  बीच  का  कम  से  कम  ७
 घंटों  का  क्यो  विश्वशांति  पुनरुत्थान  हित

 करने  के  लिए

 समय  सम्मिलित  होना  चाहिये  ।  हमारे  WaT  श्रीपाद  दिया  जाता  है  |  साथ  ही  साथ
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 यह  भी  देखना  भ्रावश्यक  है  कि  इन  रियायतों  पक  कारखाना  ग्र धि नियम  १९  ४८

 के  परिणामस्वरूप  श्रमिकों  को  प्रतीक
 नियमित

 में  mat  संशोधन  करन  वाले

 बनने  के  लिए  प्रोत्साहन  मिलना  चाहियें
 ।  विधेयक  जिस  रूप  में  कि  ag

 राज्य-परिषद्‌  द्वारा  पारित  किया
 यह  प्रस्ताव  किया  गया

 है
 कि  संवेदन

 विचार किया  जाये  । अवकाश  का  अधिकार  प्राप्त
 करने

 के  लिए

 श्रमिकों  को  एक  पत्री  वर्ष  में में  कम  से  कम
 मूल  प्रस्ताव

 के
 सम्बन्ध  में  एक  संशोधन

 २४०  दिन  काम  पर  जाना  चाहिए  ।  जिन  रखाਂ  गया  है  ।  क्या  श्री  गरुपादस्वामी  उसे

 श्रमिकों  की  किसी  पत्री  वर्ष  की  अवधि  में  प्रस्तुत  करना  चाहते  हैं
 ?

 मालिक  द्वारा  काम  से  हटा  दिया  जाता
 श्री  एम०  एस०  ग्रुपादस्वासी  :  जी  हां  ।

 उनपर  यह  २४०  दिन  की  ad
 लागू  नहीं  होगी  ।

 में  प्रस्ताव  करता  हूं
 यह  भी  उपबन्ध  कियया  है  इस  waar

 वि  विधेयक  को  श्री  भाई
 अवकाश  की  अवधि  में  यदि  कोई  get  झा

 का सन जी  देसाई  श्री  नेमी चन्द्र

 जाती  है
 तो

 उसे  श्रवकाश
 की

 अवधि  में  नहीं  डा०  सुलग
 गिना  जायेगा  ।  पत्री  वर्ष  के  प्रारम्भ  के  बाद

 काम  पर  लगाये  जाने  वाले  श्रमिकों  को  अनुपाती

 श्री  वी०  वी०  पंडित  ठाकुर

 दास  श्रीमती  बी०

 ग्रवकाश  देनें  का  उपबन्ध
 भी

 किया  गया  है
 श्री  एस०

 वी
 ०

 श्री  flo
 हरजीत  अलक़ादा  का  संचय  ७ करन  की

 मर्यादा  ग्राम
 सरदार  हुक्म  सिह

 भी  बढ़ा  दी  गई
 है  क्यों

 अधिकतर  ure  देखा
 श्री  चौथ राम  पर ताब राव

 गया  है  कि  मज़दूर

 भ

 काल
 तक  ATH

 लेना  पसन्द  करते हैं  वेतन  अवकाश
 ठाकुर  युगल

 किशोर  fag,  श्री

 साधन चन्द्र  गुप्त  तथा  श्नस्त्-क  की
 के  लिए  मालिकों  ठ  जो ae  लेने  होते  हैं  वे

 एक  प्रवर  समिति  को  सौंपा  जाय
 मजूरी  भुगतान  अधिनियम  में  निर्देशित  मजरी

 शर  से  १४  PEUY  तक  अपना
 के  तरह  वसूल  किये  जा  सकेंगे  ।

 प्रतिवेदन  प्रस्तुत  करने  का  अन्देश

 दिया  जाय  ।' अन्य  संशोधन  गौण  रूप  के  हें  भ्र ौर

 प्रीमियम  के  उपबन्धों  को  व्यवहृत  करने  में  अध्यक्ष  महोदय  :  वहू  चाहते  हूं  कि  प्रवर

 समिति  अपना  प्रतिवेदन  १४५  PeUy जो  कठिनाइयां  खड़ी  होती  हैं  उन्हें  दूर  करने

 के  वे  गये  हैं  ।  में  यहां  यह  भी  कह  दे  दे  ।  यह  एक  महत्वपूर्ण  बात है  |

 देना  चाहता  हूं  कि  प्रस्तुत  विधेयक  में  उपबन्धित  जसा  कि श्री  पन्ना

 संशोधनों  के  अलावा  कुछ  अन्य  संशोधनों  के
 माननीय  मंत्री  ने  स्वयं  कहा  है  इस  विधेयक

 प्रस्ताव  भी  सरकार  के  विचाराधीन  हें  कौर
 कछ  संशोधन  किये  जा  रहे  हैं  जिन  में  से

 सम्बन्धित  भ्र्थात्त  मालिकों  एवं  मज़दूरों
 कुछ  बहत  महत्वपूर्ण  हू  अरार  कुछ  कम  महत्वपूर्ण

 के  संगठनों  इरादी  से  विचार  विनिमय  करने
 हैं  ।  इन  सब  का  प्रभाव  बहुत  गहरा

 क॑  बाद  यथासमय  वे  सभा  के  सामने  एक  स्वतंत्र
 पड़ेगा  ।

 विधेयक  के  रूप  में  श्नर्स्त्त  किये  जायेंगे  ।
 महोदय  पीठासीन

 इन  शब्दों के  साथ  में  सिफारिश  कच्छ
 माननीय  मंत्री  ग्राम  कहा  कि  यह

 हूं  कि  सभा  इस  विधेयक  पर  विचार  करे  |
 विधेयक  राज्य  सरकारों  तथा  अ्त्खल  भारतीय

 nae  tal  की  रांय  ले  कर  बनाया  गया  है HAY  महोदय  :  व  प्रस्तुत  नहि
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 वें  सारे  कारखानों  का  निरीक्षण  भी  नहों  कर लेकिन  मुझे  श्रामण्य  होता  है  कि  राज्य  सरकारों

 से  क्या  राय  ली  गई  क्योंकि  किसी  भी  पाते  हैं  ।  यदि  करते  भी  हें  तो  केवल  कारखानों

 ने  केन्द्र  को  इस  बात  की  सुचना  नहीं  दी  है  के  मालिकों  की  बातें  सुन  कर  चल  देते  हूँ  ।

 कि  उस  के  राज्य  में  मज़दुरों  की  कया  हालत है
 |  मज़दूरों  की  शिकायतें  सुनते  ह  नहीं  हैं  ।  वे

 कम  से  कम  में  तो  सदन  के  पुस्तकालय  में  कोई  कभी  भी  यह  जानने  की  कोशिश  नहीं  करते  कि

 मजदूर क्या  चाहते  हें  | सूचना  इस  सम्बन्ध  में  प्राप्त  नहीं  कर  सका  हूं  |

 e¥s  के  पश्चात्‌  से  बिल्कुल  भी  सूचना

 उपलब्ध  नहीं  है  ।  क्योंकि  राज्य  सरकारों  को  जहां  तक  झ्र धिक  समय  तक  काम
 करने

 के

 ही  श्रम  कानूनी  को  कार्यान्वित  करना  पड़ता  लिए  मज़दूरों  को  वेतन  देने  का  सवाल

 ट  उस  को  स्वयं  सरकार  ही  नहा  दे  रही  है  ।
 है  राज्यों  से  सूचना  अवश्य  प्राप्त

 होनी  चाहिये  |  मजदूरों को  नैमित्तिक  रूप  से  रखा  जाता  है  ।

 उन्हें  नौक रीਂ  करते  हुए  छः  छः  साल  हो  जाते

 सरकर  झपने  श्राप  कोई  कानून  नहीं
 लेकिन  नैमित्तिक  होनें  के  कारण  उन्हें  अधिक

 बनाती  ।  जब  वह  मजबूर  हो  जाती  है  कौर
 समय  तक  काम  करने  का  भत्ता  नहीं  मिलता

 af
 समझती  र  कि  परिस्थिति  बिगड़ती  जा  रही  है  चावणकोर-कोचीन  राज्य  के  यातायात  उद्योग

 तब  ही  कानून  बनाने  का  प्रयत्न  करती  है  ।
 में  ही  ऐसा  हो  रहा  है  जो  कि  एक  सरकारी

 जब  मज़दूर  या  अन्तर्राष्ट्रीय  श्रम
 उद्योग  है  ।  तौर  तो  रोक  सरकार  ने  उन

 संगठन  उठा  पर  जोर  डालता  है  तब  वह
 मज़दूर-संघों  को  भी  स्वीकार  नहीं  किया  है

 कानून  बनाने  के  लिये  तैयार  होती  है  ।  वह  जिन  को  मज़दूरों  का  वास्तविक  समन  प्राप्त

 अ्रपनी  wie  से  कुछ  नहीं  करती  |  होना  तो  यह
 उस  राज्य  के  यातायात  संचालक  ने  उस

 चाहिये  कि  वह  वर्तमान  कानूनों  का  अध्ययन
 उद्योग  के  एक  मात्र  संघ  को  मान्यता  प्रदान

 करे  तथा  देखे  कि  किस  किस  दिया  में  सुधार
 करने  से  इन्कार  कर  दिया  है  ।  झ्राइचयें  की

 करने  की  अवस्यकता  है  कौर  उसी  के  अनुसार
 बात  तो  यह  है  प्र् भी  हाल  इस

 बिना  किसी  के  कहने  कानून  बनाये  ।
 संघ  को  मान्यता  प्राप्त

 थी  ।  में  चाहता  हूं
 कि

 १९४८  के  पश्चात्  जब  fe  कारखाना
 माननीय  मंत्री  इस  व्यान  दें  ।  यह  कहने  से

 अधिनियम  बनाया  गया  कोई  भी  कानून
 काम  नहीं  चलेगा  fe  यह  जिम्मेदारी at

 इस  दिशा  में  नहीं  बना  है  ।  सरकार  को  चाहिये  राज्य  सरकारों की  है
 कि  वह  इस  सम्बन्ध  में  एक  व्यापक  विधेयक

 कर ेI  रेलवे  रनिंग  शेड  के  मजदूरों  पर  कारखाना

 अधिनियम  लागू  कयों  नहीं  होता  ?  पहले  तो

 वर्तमान  dart  विधेयक  का  सम्बन्ध
 यह  श्राइवासन  दिया  गया  था  कि  उन  पर  भी

 स्त्रियों  कौर  बच्चों  को  नौकर
 लागू  किया  जायेगा  लेकिन  ऐसा  अभी  तक

 वेतन  के  साथ  छवि  पर  जाने  जैसी  ७ अनक
 नहीं  किया  गया  है  |

 व्यवाहारिक  बातों  से  है  ।  देखा  जाये  तो

 ara  राज्यों  में  श्रम  कानूनों  का  पालन  नहीं  जहां  वेतन  छ्  लेते  का  सवाल

 किया  जाता  है  ।  त्रावणकोर-कोचीन  राज्य  wa  यह  व्यवस्था  कर  दी  गई  है  कि  जो  मज़दूर

 को  ही  ले  लीजिये  वहां पर  कारखाना  कम  से  कम  २४०  दिन  काम  कर  चुका  हो

 निरीक्षकों  की  संख्या  बहुत ही  कम  है  ।  भरत  उसी  को  यह  सुविधा
 मिल  सकती  है  ।  जब
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 सरकारी  कार्यालयों  में  काम  करने  वाले  श्री  एम०  एस०  गुरुपादस्वाभी
 :  सरकार

 की  श्रम  सम्बन्धी  नीति  नितान्त  रूप  से कमेंचारियों  पर  इस  प्रकार  की  कोई  रोक  नहीं

 है  तो  कारखानों  में  काम  करने  वालों  पर  क्यों  जनक  है  ।  करे  कटरा  अधिनियम  हमारे  देश  के

 लगाई  जा  रही  है  ।  लेकिन  इस  शर्तें  के  लगाने  लिए  कोई  नया  झ्धिनतियम  नहीं  है  ।  वर्तमान

 का  भी  कोई  लाभ  न  होगा  क्योंकि  मलाबार  फ़ैक्टरी  ग्र धि नियम  कई  फ्रैक्चर  अधिनियमों  के

 बाद  बना  है  ।  यंह  सन्‌  १६४८  में  लागू  हुमा तट  पर  अनेक  कारखानों  सें  मजदूरों  को  एक

 साथ  चार  या  पांच  दिन  से  अधिक  छड़ी  नहीं  था  ।  उस  समय  हुई  चर्चा  में  बहुत  से
 सदस्यों

 ने

 दी  जाती  है  ।  उन्होंने  यह  भी  कहा  है  कि  कहा  था  कि  इस  से  भारतीय  श्रम  को  उचित

 अखिल-भारतीय  मज़दूर  संघ  संस्थाओं  से  मांगें  पूरी  नहीं  होंती  हैं  ।  सदस्यों  का  यह  भी

 इस  के  बारे में  राय  ले  ली  गई  है  ।  मुझे  मालूम  कहना  था  कि  इस  में  श्रम  की  सभी  श्रेणियों  को

 है  कि  भूड़िल-भारतीय  मज़दूर  संघ  कांग्रेस  शामिल  नहीं  किया  गया  है  ।  पिछले  साढ़े

 ने  €०  दिनों  की  सिफारिश  की  थी  ।  में  नहीं  चार  वर्षों  से  इस  अधिनियम  के  परिणाम

 जानता  किः  इसे  स्वीकार  करने  में  व्या  कठिनाई  संतोषजनक  नहीं  रहे  हैं  ।  माननीय  मंत्री  से

 है  ।  श्रम  सम्बन्ध  विधेयक  में  भी  co  दिनों  की  यह  श्रद्धा  की  जाती  थी  कि  वह  कोई

 व्यवस्था  की  गई  थी  लेकिन  अरब  इस  को  बढ़ा  जनक  संशोधन  प्रस्तुत  परन्तु  हमारी

 कर  २४०  दिन  क्यों  कर  दिया  गया  है  ?
 यह  अदा  निराधार  सिद्ध  हुई  है  ।  माननीन

 मंत्री  ने  mat  तक  कोई  व्यापक  संशोधन
 घारा  ६४  में  संशोधन  कर  के  विश्राम  की

 प्रस्तुत  नहीं  किंया  है  ।
 व्यवस्था  को

 भी  हटाया  जा  है  ।  में  पूछता

 हूं  ऐसा  करने  की  क्या  आवश्यकता  है  ?

 मेरी  दूसरी  शिकायत  यह  है
 कि  यह  एक

 मजूरी  का  हिसाब  श्लिगाने  में  प्रामाणिक  प्रतिगामी  विधेयक  है  ।  इस  के  एक  या  दो

 परिवार  को  ध्यान  में  रखा  जाता  है  |  सरकार  कारण  वह  यह  है ंकि  सन्‌  PEERY  के

 के  विचार  में  मजदूर  का  प्रामाणिक  परिवार  अधिनियम  में  रेलवे  के  रनिंग  दोनों  को  फ्रैक्टरी

 उस  की  पत्नी  ae  १४  वर्ष  से  नीचे  की  अ्रायु भ्  की  परिभाषा  में  शामिल  कियां  गया

 वाले  दो  बालक  होने  में  यह  समझने  परन्तु  Revs  के  अधिनियम  में  इसे

 में  असमर्थ  हूं  कि  सरकार  इन  आंकड़ों  पर  की  परिभाषा  में  नहीं  लिया  गया  है
 ।

 हमें  आशा

 किस  प्रकार  पहुंची है
 ।  वास्तव  मज़दूर  का  थी किਂ  साढ़े  चार  ह  के  बाद  मंत्री  महोदय

 परिवार  इस  से  कहीं  बड़ा  होता  है  ।  इस  श्रेणी  को  शब्द  की  परिभाषा  में

 मेरा  विचार  है  कि  परिवार  कीਂ  ले  watt

 परिभाषा  में  संशोधन  किया  जाना  चाहिये  ।

 जहां  तक  इस  विधेयक  के  उपबन्धों  को

 अन्त  मेरा  फिर  यही  निवेदन  है  कि  अन्तर्राष्ट्रीय  श्रम  संस्था  के  अभिसमयों  के

 सारी  बातों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  एक  व्यापक  तदनुरूप  बनाने  के  लिए  कुछ  संशोधनों
 के

 विधेयक  बनाया  जाये  ake  उसे  भली  भांति
 प्रस्तुत  किये  जाने  का  सम्बन्ध  मेरा  इस

 कार्यान्वित  किया  जाये  ।
 उद्देश्य  से  कोई  विवाद  नहीं  है

 ।
 मुझे  प्रसन्नता

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :

 मेरी  प्रार्थना  है  कि  है  कि  माननीय  मंत्री  भ्रत्तर्राष्ट्रीय प्रमाण  के

 raat a
 सदस्य  भ्र पने  भाषण  को  १५  मिनट  पक्ष  में  हूं  परन्तु  इस  से  अघिक  उन्होंने कोई

 तक  सीमित  रखें  |  श्रावस्यकता  पड़ने  पर  उन्हें  कार्यवाही  नहीं  की  है  ।  उन्होंने  यह  स्वयं

 Ro  मिनट  दिये  जागेंगे  स्वीकार  किया  है  कि  इस  शभ्रधिनियम  का
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 एस०  एस०

 प्रशासन  राज्य  सरकारों  के  हाथों  में  होने  से  राज्यों  के  श्रम  विभाग  उचित  प्रकार  से

 केन्द्रीय  सरकार इस  के  उपबन्धों को  क्रियान्वित  काम  नहीं  कर  रहे  है  ।  इसी  कारण  जो  प्रतिवेदन

 करन  ७५४  असमथ  है  ।  म॑  अनुभव  करता हुं
 किः

 वे  केन्द्रीय  सरकार
 को

 भेजते  वे  पर्याप्त

 केन्द्र  को  श्रम  सम्बन्धी  मामलों  में  प्रघिकीघिकਂ  नहीं  होते  सरकार  विभिन्न  फैक्टरियों  में

 पथप्रदर्शन  करनाਂ  चाहिये  |  इस  से  देश  a  स्वास्थ्य  शादी  सम्बन्धी  बातों  का  ध्यान

 की  फ्रैक्टरियीं  शादी  में  एक  जैसीਂ  श्रवस्थायें  रखने  के  लिए  निरीक्षक  नियुक्त  करती है
 +

 स्थापित  करने  में  सहायता  मिलेगी  |  परन्तु यदि  श्राप  उपलब्ध  भ्रांकड़ों
 को  देखें तो

 आप  निरीक्षण  का  नितान्त  अभाव  पायेंगे  #

 माननीय  मंत्री  ने  अपने  भाषण  में  द्विपक्षीय  बिना  निरीक्षण  के  श्राप  यह  कैसे  कह  सकते  हैं

 कि  मालिक  शअ्रधिनियम  के  उपबन्धों  का  पालन
 समझौतों  का  समर्थन  किया  है  ।  ऐसे  समझौतों

 कें  सम्बन्ध  में  हमारा यह  अ्रनुभव च्झ  है  कि  मालिक
 करेंगे  ?  यद्यपि  संगिधि्पुस्तक  में  इसे  रखा

 के  पक्ष  सौदेबाजीਂ  में  देव  भारी  रहता  हैं
 गया  हैं  फिर  भी  फैक्टरी  भ्र धि नियम  बिल्कुल

 काम  नहीं  कर  रहो  है  |  इस  से  केवल  जनता तथा  सरकार  च्े स ्य ्‌्भ  मालिक की  सहायता  केਂ

 लिए  तैयार  रहती है  ।  यदि  इन  समझौतों से
 को  धोखा  ही  दिया  जा  सकता  है  ।

 यदि  यें

 अधिनियम  देश  में  संतोषजनक  ढंग॑  से  लागू श्रम  की  उचित  मांगें  पुरी  हो  जायें  तो  मुझे  ईन

 पर  कोई  आपत्ति  नहीं है  ।  जिसਂ  प्रकार  से  नहीं  होਂ  सके  हे  तो  हमें  कहना  पढ़ेगा  कि  श्रम

 कॉम  हो  रहा  उसे  दुष्टि  में  रखते  हुए  यहँ
 मंत्रालय ठीक  तरह  से  काम  नहीं  कर  रहा  है

 |

 जान  पड़ता  है  कि  विभिन्न  राज्यों  के  श्रम

 एक  कौर  बात  में  यह  कहना  चाहता  हूं
 कि

 विभाग  श्रम  के  लिए  नहीं  बल्कि  मालिकों  के
 फ्रैक्टरी  अ्रधघिनियम  में  दिये  गये  लाभ  पर्याप्त

 लिए  काम  कर  रहे  वे  श्रम  की  वास्तविक
 नहीं  मंत्री  महक  को  चाहिये  कि  श्रम  के

 मांगों  के  प्रति  कोई  सहानुभूति  नहीं  रखते

 उन  की  नीति  यह  जान  पड़ती  हैं  कि  श्रम
 लिए  वह  भ्रमित  सारभूत  लाभों  की

 व्यवस्था

 करें  ।  मेरा  सुझाव  है  कि  प्रत्येक  वयस्क  व्यक्ति
 तथा  मालिकों  के  बीच  किसी  न  किसी  प्रकार

 को  दस  दिन  काम  के  बाद  तथा  प्रत्येक बालक
 का  समझौता  करा  दिया  जाय  जिस  से  कि  कोई

 को  are  दिन  काम  के  बाद  एक  दिन  विश्वास

 संकट  उपस्थित  न  हो  ।  श्रम  विभाग  श्रम  तथा

 के  लिए  दिया  जाय  ।  मेरा  यह  भी  सुझाव  है  कि
 मालिकों  के  बीच  समझौता  कराने  में  सव

 मालिकों  का
 पक्ष  लेता  है  जिस  के  कारण  मेरा

 ४८  घंटे  प्रति  सप्ताह  के  काम  कों  कम  कर  के

 ४४  घंटे  कर  दिया  जाय  |

 यह  कहना  है  कि  यद्यपि  इस  विधेयक  में  श्रम

 के  लिए  कुछ  लाभों  कीਂ  व्यवस्था  की  गई  है  माननीय  मंत्री  को  चाहिये  fe  इस

 तो  भी  श्रम  को  वस्तुतः  वे  लाभ  दिये  नहीं  प्रचार  का  लाभ  उठाते  हुए  वह  विधेयक  के

 जाते  हैँ  ।  एक  उदाहरण  यह  है  कि  मालिक  दूसरे  उपबन्धों  को  भी  संशोधित  करें  ताकि

 लोग  श्रमिकों  को  तीन  चार  मास  तक  सेवामुक्त
 श्रम  को  वास्तविक  लाभ  दिये  जा  सके  ।  ऐसे

 रखने  के  बाद  नौकरी  से  निकाल  देते  हूँ  तथा  अपेक्षित  संशोधनों  की  सूची  तैयार  करने  के

 बाद
 में  फिर

 उन्हीं  श्रमिकों  को  सेवामुक्त  कर  लिए  एक  प्रवर  समिति  नियुक्त  की  जानी

 लेते  ऐसा  करने  में  उन  का  उद्देश्य  फ्रैक्चर  चाहिये  जो  ara  मास  की  १४  तारीख  तक

 अधिनियमों  से  बचना  होता  है  ।'  सरकार  को  अरपना  प्रतिवेदन  भेज  दे  जिस  से  दि  हमें  इस

 इस  सम्बन्ध  में  कोई  दस  उपाय  करने  चाहियें  |  विधेयक  कों  चालू  सत्र  में  ही  पारित  थर  सके  p
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 श्री  वंकटारमंनू  :
 में  जैसा  कि  मे ंने  कहां  श्रम के  सम्बन्ध  में

 भाषण  को  इस  विधेयक  के  कुछ  खण्डों  तक  हम  नीतीश  अधिनियम  ग्रन्तर्राष्ट्रीय

 ही  सीमित  रखेगा  tae  जिनमें  हे  किं  समवर्ती  श्रम  संस्था  के  भ्र भि समय  का  अनुसरण  करे

 विषय  होने  से  इस  अधिनियम का  प्रशासन  रहे  हें
 ।

 में  नहीं  जानता कि  श्री  गुरु पाद स्वामी

 राज्य  सरकारों  के  हाथ  में  है  ।  राज्य  सरकारें  ने  अपने  आंकड़े  कहीं  से  एकत्र  किये  हैं  ।  मेरीਂ
 र

 aq  अथवा  रुचि  के  प्रभाव  के  कारण  इस  सुचना  यह  है  कि  रनिंग  शेडों  में  काम  के  घंटों

 विधान  कार्यान्वित  में  सुस्ती  से  काम  के  सम्बन्ध  में  फ्रैक्टरीं  अधिनियम  केवल  इसे

 लेती  हें  ।  एक  उदाहरण  यह  है  कि  यद्यपि  अन्तर के  साथ  लागू  होता  है  कि  जहां  are

 फ्रक्टरी  ग्र धि नियम  में  फ्रैक्टरियों  में  दुघेंटनाओं
 फैक्टरियों  में  फ़ालंतूं  समय  के  काम  के  लिए

 को  होने से  रोकने की  व्यवस्था है  तो  भी  हमें  भुगतान  दुगुना  किया  जाता  रेलवे  में  यह  डेढ़

 १९५१-४२  के  बाद  के  FATA)  संम्बन्धी  गुना  किया  जाता  हैं  ।

 wise  नहीं  मिल  रहे  हें  ।  राज्य
 ५;  ON

 केन्द्र  को  इन  आंकड़ों  को  भेजने  में  बहुत  विलम्ब
 सरकार  को  कुछेक  संशोधनों  की

 अन्विति  के  बारे  में  बहुत  सावधान  रहना
 कर  देती  हूं  जिस  के  कारण  हम  माननीय  मंत्री

 के  संशोधनों  की  ्रावस्यकता  के  विषय  में  या
 अन्यथा  उन  कें  दुरुपयोग  किये  जाने  की  बहुत

 उन  के  उचित  प्रकार  से  क्रियान्वित  किये  जाने
 सम्भावना  रहेगी  ।  मेरा  निर्देश

 खण्ड  ३  की  भोर है  ।  इस  के  श्रन्तगंत कोई कें  बारे  में  fret  frond  परे  नहीं  पहुंचे
 मालिक  अपनी  फ़ैक्टरी  को

 छोटे  एककों  में

 पृथक  कर  सकता  है  अथवा  उन्हें  मिला  सकता  है

 सर्वप्रथम  मेरी  यह  se  भावना  है  कि  ग्रुप  इस  के  दुरुपयोग  का  उदाहरण  चाहें  तो

 बीड़ी  निर्माण  का  मामला  लें  ।  वे  लोग  काम फ़ैक्टरी  अधिनियम  को  अच्छी  प्रकार  से

 किंया  गया  है  ।  साथ  ही  इसे  अधिकतम  का  इस  प्रकार  से  बंटवारा  करते  हें  जिस  से

 निक  प्रकार  का  बनाने  ब्रिटेन  यह  जान  पड़े  कि  कुछ  काम  बाहर  के  एजेन्टों  के

 के  फ्रैक्टरी  अधिनियम  के  समान  बनाने  के  द्वारा  कराया  जाता  है  ।  इस  से  ऐसी

 सदैव  प्रयत्न  किये  गये  हें  ।  ब्रिटेन  ऐसा  देश  फ़ैक्टारियों  फ़ैक्टरी  अ्रधिनियम  से  बच  जाती
 भये

 है  जो फ्रैक्चर प्रबन्ध  में  सब  से  उन्नत है  हैं  ।  ये  फैक्टरियों  प्रायः  बहुत  गन्दे  स्थानों  में

 होती  यह  दुरूपयोग  का  एक  उदाहरण  है  ।

 aa  यदि  व्यवहारिक रूप  से  इस  के  मद्रास  तथा  त्रॉंघ्र  राज्य  से  मुझे  इस  अभिप्राय

 परिणाम  संतोषजनक  नहीं  हू  तो  दोष  हमारा  की  बहुत  सी  शिकायतें  मिली  हें  ।  में

 अपना  &  ।  यदि  फैक्टरी  अधिनियम  को  अच्छी  इस  बात  पर  ज़ोर  देना  चाहता  हूं  कि  सरकार

 तरह  लागू  नहीं  किया  जाता  है  तो  इस  का  खण्ड  ३  में  अर्थात  भ्र घि नियम  की  धारा  ४  में

 अर्थ यह  है  कि  मजदूर  संघों  में  इतनी  शक्ति  समुचित  संशोधन  करे  जिस  से  कि  किसी  मामले

 नहीं  है  कि  वे  अधिकारियों  का  ध्यान  इन  में  भी  फ़ैक्टरी  अधिनियम  से  बचा  न  जा  सके  ।

 त्रुटियों  की  झोर  दिला  सकें  ।  मेरा  अरपना

 अनुभव  यह  है  कि  राज्यों  के  निरीक्षण  विभाग  में  इस
 बात

 से  सहमत  नहीं  हूं  कि  खण्ड  ६

 इस  अधिनियम  के  उपबन्धों  को  क्रियान्वित  में  किसी  संशोधन  की  आवश्यकता  विधि  में

 करने  में  बिल्कुल  सजग  हें  ।  शर्ते  यह  है  कि  पहले  से  ag  व्यवस्था  है  कि
 बालकों  तथा  स्त्रियों

 स्वयं  श्रम  इन  त्रुटियों  को  अधिकारियों  के  की  ०  वाली  तथा  संप्रहण  मशीनों  वाले

 ध्यान में  लाये  ।
 उद्योग

 में  नियकक्‍्ते न न  कियां  जाय  ।  अरब
 माननीय
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 मंत्री  ऐसा  संशोधन  ला  रहे  हें  जिस  में  इस  की  सरकार  ने  खण्डों  की  टिप्पणी  में  बताया  है  किः

 अनुमति  दी  जा  रही  है  ।  इस  से  दु्घटनाश्रों  की
 मुद्रणालयों  तथा  समाचारपत्रों  विशेष

 संभावना  बनी  रहेगी  ।  यदि  सरकार  रूप  पीछे  चट  की  रात  की  पाली  को  सम्मिलित

 विद्यमान  विधि  में  कोई  परिवर्तन  करना  चाहती  करने  के  लिये  यह  संशोधन  प्रस्तुत  करना

 है  तो  इस  प्रकार से  करे  जिस  से  इस  बात  पर  अ्रावश्यक  हो  गया  है  ।  उस  wae  में  विशष

 प्रमाणित  करने  का  उत्तरदायित्व  सालिक  को
 रूप से  यह  लिखा जा  सकता  है  कि  जिन

 हो  fa  इन  स्थानों  में  नियुक्ति  करने  से  किसी  कारखानों  में  लगातार  २४  घंटे  काम  होता  हो

 के  चोट  लगने  की  सम्भावना  नहीं  थी  ।  इसਂ  उन  में  छ  घंटे  तक  काम  घी  छूट
 दी

 जा

 खण्ड  का  श्राघार  यह  है  कि  चलती  महीनों  में  सकती  है  ।  इस  समय  जो  संशोधन  रखा  गया

 होने  कीਂ  बहुत  सम्भावना  होती है  ।  उस  के  भ्रनुसार  तो  कोई  भीਂ  नियोजक  बिना

 मुझे  इस  धारा  की  शब्द  रचना  से  प्रसन्नता  विश्वास  के  छु  घंटे  तक  काम  कराने की  सरकार  से

 नहीं  मीडिया  करता हुं  कि  इस  झधघिनियम
 अनुमति  मांग  सकता  है  |

 के  अर्न्तगत  नियम  बनाते  समय  सरकार

 में  अप  को  एक  उदाहरण  देता  हूं  ।
 इन  का  इस  प्रकार  से  प्रयोग  करेगी  कि  इन

 में  कम  से  कम  बालकों  तथा  आजकल  बहुत  से  कारखानों  में  सप्ताह

 को  नियुक्त  किया  जाय  तथा  उन  की  सुरक्षा  के  के  शून्य  दिनों  में  प्  घंटे  प्रति  दिन

 अर  शनिवार  को  ४  घंटे  कार्य  होता  है  । प्रबन्ध  हों  ।

 इस  संशोधन के  हो  जाने  पर  नियोजक  तथा

 प्रबन्धक  शनिवार  को  भी  पांच  घंटे  के  स्थान अब  एक  कौर  प्रदान  अतिरिक्त  समय  का  है

 सालिक  लोग  पाली  के  बारे  में  बहुत  शोर  मचाते  पर  छु  घंटे  तक  कार्य  करने  के  लिये  सरकार  से

 उन  का  कहना  है  fe  किसी  व्यक्ति  से  नौ  अनुमति  मांग  सकते  हैं  ।  इस  विषय  में  वर्तमान

 विधि  संतोषजनक रूप  से  कार्य कर  रही  है  गौर घंटे  से  अधिक  काम  लेने  की  भ्र नू मति  न  होने  से

 वे  पाली  नहीं  बदल  सकते  हूँ  ।  मेरा  सुझाव  है
 मेरा  यह  निवेदन  है  कि  सरकार  को  इस  विषय

 कि  सरकार  यह  घोषणा  करे  कि  पाली  बदलने  में यह  स्पष्ट  कर  देना  चाहिये  कि  केवल  २४

 की  अवस्था  में  काम  के  घंटों  में  ara  घंटे  से  घंटे  कार्य  करने  वाले  कारखानों  में  ही  तिरी

 अधिक  वृद्धि  नहीं  की  जायगी  ।  मालिकों  को  पाली  में  े  Ge  तक  कार्य  करने  की  छूट  दी

 जायें ।
 काम  लेने की  भ्र नुम ति इस

 धारा  के

 श्रावित  संशोधनों  में  है
 |

 a
 में

 :  न  मजूरों की  जिन्हें  काम

 यह  निंश्चय  ही  श्रमिकों  के  हित  में  नहीं  है
 ।

 पारिश्रमिक  दिया  जाता
 मजूरी

 निश्चित  कਂ  !  के  प्रश्न  को  तथा  जिन  व्यक्तियों
 ह

 श्रन्तरवेला तथा  विश्राम के  सम्बन्ध  में  को  रियायत  दर  पर  sara  दिया  जाता  है

 ने  जो  संशोधन  रखा  है  उसका  भी  उन
 के  भी  sp  को लेता हूं  ।  मद्रास की  मज

 योग  होने  कीਂ  संभावना  है  ।  वर्तमान  विधि  के  दूर  श्रेणी  '  प्राय-व्ययन  के  सम्बन्ध  में  श्री

 अनुसार  पांच  घण्टे  के  काम  के  पश्चात्  शद्यन्तैय्य  रा  की  गई  जांच  के  ग्रनुतार

 होना  Teg  इस  संशोधन  में  मजदूर  च् नक् ही |  के  प्रत्येक  परिवार  में  ४

 यह  प्रस्ताव  किया  गया  है  fe  विश्वामकाल  से  व्यक्ति थे  अं  उन  के  उपभोग एकक  २  OK से

 युवे  काम  की  अवधि छे  घंटे  बढ़ा दी  जाये  ४  तक  तु वर्तमान  संशोधन  में  सरकार
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 शक  वास्तविक  परिवार  को  अपितु  नौकरी  में  त्र  उन  दिनों  को  नहीं  गिना  जायेगा

 जिस  के  लिये  न  तो  नियोजक  उत्तरदायी  निम् नज | ग्रौर op  meg  परिवार  को  ले  रही

 इत  से  श्रमिकों  कं  बिमान  पारिश्रमिक  न  ही  कर्मचारी  ।  मेरे  विचार  में  कुछ  नियोजकों

 के  भी  उन  से  छिन  जाने  की  सम्भावना  की  ३००  दिन  की  मांग  कौर  हमारी  २००

 इस  समय  श्रमिकों  का  पारिश्रमिक  उन  के  दिन  की  मांग में  ये  बीच  के  २४०  दिन  ठीक  हूँ  ।

 भूतकाल  के
 क्रय  के  धार  पर  निश्चित  किया  इत  से  श्रमिकों  को  aga  लाभ  पहुंचने  की

 सम्भावना है  ।  कौर  मुझे  निश्चय  है  कि जाता  है  ।  स्त  उन  के  परिवार  के  भ्रनुसार९

 उन्हें  प्रतिकर  दिये  जानें  के  विशेषाधिकार  को  इस  से  अजित  waar  सम्बन्धी  सब  झगड़े

 उन  से  छीनना  ठीक  नहीं  है  ।  लिये  मेरा  यह  निबट  जायेंगें  ।

 सुझाव  है  कि  व्यापक  विधेयक  बनाते  समय  इस  मेरे  विचार  में  सम्पूर्ण  रूप-से  यह  विधेयक

 पर  विचार  किया  जाये  ।  अ्ावइयक  भीतर  समयोचित  है  ग्रोवर  इसे  oie

 कर  देना  चाहिये  |  सरकार  को  केवल  इस  बात
 श्री  नम्बियार  :  इस  विषय  में

 का  ध्यान  रखना  चाहिये  कि  इस  का  ठ  योग
 वह  हमारा  संशोधन  सान  सकते  हैं  ।

 न  किया  जायें  ।

 श्री  बेंकटारमन्‌ :  में  ने  स्वयं  उस  का  उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  में  श्री
 किया  किन्तु  उस  में  एक  बड़ी  भारी

 स्वामी  द्वारा  प्रस्तुत  प्रवर  समिति  को  सौंपने
 कठिनाई  है  ।  सब  श्रमिकों  के  पांच  सदस्य  नहीं

 के  प्रस्ताव  को  औपचारिक  रूप  से  सदन  के  समक्ष

 जोते  सामान्यतया  १८  श्र  २५  व्यै  के  बीच

 प्रस्तुत  करता  हूं  |  प्रस्ताव  प्रस्तुत  ञ्  :

 की  भराय के  मज़दूरों  के  औसत  परिवार  में
 दो

 वयस्क  तथा  एक  बच्चा  होता  है  |  यदि  श्राप  सब
 इस  विधेयक  को  श्री

 को  पांच  सदस्यों  की  सुविधा  देनें  लगेंगे  तो  का सन जी  श्री

 स  से  कठिनाई  होगी  ।  नेमी चन्द्र  डा०

 राम  सुभग  fag,  श्री  वी०  वी०

 एक  माननीय  सदस्य  :  इसे  अधिकतम  पंडित  ठाकुर  दास

 संख्या  रख  दीजिये  |  श्रीमती  श्री  एस०  वी ०

 श्री  व्यय  :
 यदि  प्राय  पांच  की  संख्या  श्री  alo  कार

 को  अ्रधिकतम  निश्चित  कर  देंगे  तो  अधिक  सरदार  हुक्म  श्री  चोइथराम

 पर ताब  राय  ठाकुर  युगल बच्चों  वालों  को  रियायत  प्राप्त  नहीं  हो  सकेगी

 किशोर  श्री  साधन  चन्द्र  गुप्त  तथा
 जो  कि

 oa  उन्हें मिल  रही  है
 ।

 इस
 का

 हल

 श्रमिकों  तथा  पूंजीपतियों  के  बीच  बातचीत  से  प्रस्तावक  की  एक  प्रवर  समिति  को

 ही  निकल  सकता है  ।  यदि  न  विधि  के  अर्न्तगत  सौंपा  जाय  प्रौढ़  इसे  १४५  PEYY

 तक  या  इस  से  oa  अपना  प्रतिवेदन उसे  एक  ग्राहक  परिवार  के  भ्रनुसार  प्रतिकर

 प्रस्तुत  क
 रने  का  च्  दिया

 जाय  म
 तो  सम्भव  है  कि  उस  की  मजूरी  घट

 जाये  कौर  मुझे  पूरा  निश्चय  है  कि  सरकार  का
 श्री  to  एस०  Yo  चेट्टियार

 यह  उद्देश्य नहीं  है  ।  विरोधी  प्  #  किसी  सदस्य  ने  कहा  था  कि

 में  अवकाश  सम्बन्धी  उपबन्ध  का  स्वागत  भारत  सरवर  की  श्रम  नीति  असंतोषजनक

 हूं  ।  विमान  विधि  से  श्रमिकों  को  बहुत  में  नें  तो  समझा  था  कि  श्री  गिरि  का  यहां

 q  औ  मक  चि कठिनाई  होती  है  दिन  की  लगातार  होना  ही  श्रमिकों  के  लिये  सब  से  बड़ी  अ्रत्याभूति
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 टी०  एस०  To

 क्योंकि  उन्हें  श्रमिक  नेताओं  से  भी  श्रमिक
 श्रम

 की  शर्तों से  बढ़  कर
 ६००  टन  तक  पहुंचा

 श्रमिकों  का  ध्यान  रहता  कौर  हम  नें  यह  देखा  गया थी

 हैं  कि  उन्होंने  श्रमिकों की  दशा

 सुधारने

 के  लिये

 थोड़े  से  ही  समय  में  बहुत  सें  विधेयक  प्रस्तुत  सरदार ए०  एस०  सहगल  :

 न्र  श्री  नम्बियार  जैसे  श्रमिक  tat  के  । कर  दिये  ु  ।

 थी  ठी०  एस०  ए०  यदि  देश  की
 विधेयक  के  सम्बन्ध  में  में  यह  कहना  चाहता

 उन्नति  करनी  है  तो  पूंजीपतियों  तथा  श्रमिकों
 हूं  कि  अब  प्रबन्धकों  तथा  पूंजीपतियों  को  श्रमिकों

 को  उद्योग  में  अरपना  भागीदार  समझना  चाहिये
 में  सहयोग  की  भावना  का  होना  नितान्त

 श्रावक  है  ।  श्रम  नेताओं  तथा  श्रमिकों  को
 श्र  उन्हें

 न
 केवल  उचित  मजूरी ही  देनी  चाहिये

 देश  के  प्रति  अपने  कर्तव्य  को  समझना  चाहिये  ।
 mag  उन

 का  सम्मान भी  करना  चाहिये  |  जब

 तक  न
 यह  रुख  नहीं  अपनायेंगे तब  तक  इस  विधेयक  में  वेतन  वार्षिक  ware

 श्रमिकों  ८»  झगड़े  बने  ही  रहेंगे  ।  सम्बन्धी  खण्ड  २०  सब  से  श्रमिक  महत्वपूर्ण  है  ।

 इस  खण्ड  में  २४०  दिन  की  भ्रांति  रखी  गई  हैं  ।

 इस  के  साथ  ही  श्रमिकों  को  भी  च

 सामने  अधिक  से  अधिक  उत्पादन  का  लक्ष्य

 इस  के  सम्बन्ध में  में  एक  बात  कहना  चाहता हूं

 कि  स्कूलों  तथा  कालिजों  अर्थात्‌
 रखना  चाहिये  wie  चलो  की  नीति  को

 प्रत्येक  विभाग  में  कार्य  के  दिनों  की  संख्या  बढ़ाई
 नहीं  भ्र पना ना  चाहिये  |

 जानी  चाहिये  शौर  छुट्टियां
 कम  होनी  चाहियें  ।

 मैं  उन्हें  शिक्षा  चिकित्सा  सम्बन्धी  में  यह  जानना  चाहुंगा  कि  यह  २४०  दिन  की

 तथा  सभी  प्रकार  की  सुविधायें  दिये  जाने  के  पक्ष  संख्या  कसे  निकाली  गई  है  ।  क्योंकि  यदि  ३६५

 में  किन्तु  एक  प्रत्याभूति  चाहता  हूं  कि  में  से  ५२  २०  भिन्न  भिन्न  सम्प्रदायों

 दन  बढ़े  ।  क्योंकि  उत्पादन  बढ़ने  पर  ही  उन्हें
 की  छुट्टियों  ate  १५  बीमारी  इत्यादि  की

 छुट्टियों
 को  निकाल  भी  दिया  जाये  तो  भी पैसा  भी  अधिक  मिल  सकता  है  शौर  सेब

 धायें  भी  मिल  सकती  हैं  ।  परन्तु  जब  कुछ  श्रमिक  २७८  दिन  शेष  रह  जातें  हैं  ।

 नेता  यह  समझ  कर  कि  धीरे  कार्य  करने  से
 में  अध्याय  ८  में  धारा  ७९  की  (srt fF कि

 नियोजकों  को  हानि  पहुंचेगी  धीरे  कायें  करते
 अधिनियमित  होने  पर  उपधारा  (0)

 के  सम्बन्ध में  कुछ  कहना  चाहूंगा  |  जब  हम

 श्री  नम्बियार  :  अधिक  उत्पादन  के  लिये  श्रमिकों  को  सब  सुविधायें  देना  चाहते  हैं  तो  हमें

 वैसी  परिस्थितियां  पैदा  कीजिये  तो  अधिक  उस  संस्था  के  हित  का  भी  ध्यान  रखना  चाहिये  ।

 उत्पादन  होगा  |  आकस्मिक  झुकाना  संस्था  के  कायें  की  सुविधा

 को  ध्यान  में  रख  कर  दिया  जाना  चाहिये  |  मुझे श्री  टी०  एस०  ए०  चंदट्रियार  :  बहुत  से

 ऐसे  उदाहरण  दिये  जा  सकते  हें  जहां  उत्पादन
 राय  है  कि  इस  खण्ड  पर  चर्चा  के  समय  इस

 विषय  पर  ate  अधिक  विचार  किया  जायेगा  ।
 अच्छा-भला  हो  रहा  किन्तु  श्रमिक  किनारों

 के  ata  में  झरा  पड़ने  से  उत्पादन  कश  हो  गया  |  हमें  श्रमिकों  को  एक  ही  कारखाने  में  कई

 बनपुर  का  उदाहरण  सब  के  सामने  जहां  ae  तक  कार्य  करने  के  लिये  प्रोत्साहित  करना

 उत्पादन  Yo  टन  से  घट  कर  १००  टन  रहें  चाहिये  जिस  से  किः  वे  भी  इस  में  अर्थ  झ  तुम  कर

 गय  था  शर  बाद  में  उन्हीं  श्रमिकों  तथा  उन्हीं  सकें  द्वैत  बाद  में  उस  खा  lara



 ४१४३  कारखाना  विधेयक  २७  अप्रैल  १९५४  कारखाना  विधेयक  ¥ Ove

 कारखाने  के  स्वामी  के  भागीदार  बन  सकें  भ्र ौर  इस  में  केवल  मजूरी  सहित  वार्षिक  अवकाश

 उस  के  ल।भ  में  हिस्सा  बंटा  सकें  ।  इस  से  उन  में  सम्बन्धी  उपबन्ध  कुछ  काम  का  है  |

 न  केवल  उस  कारख़ाने  के  प्रति  एक  स्नेह  की

 उद्देश्य  तथा  कारणों  के  विवरण  में  पहला भावना  उत्पन्न  होगी  अपितु  वे  कारखाने  को

 उद्देश्य  संविधि  के  उपबन्धों  को  अन्तर्राष्ट्रीय अपना  समझने  लगेंगे  ।  मेरे  विचार  में  खण्ड  ११

 इस  प्रवृत्ति  के  विरुद्ध  है  अर्थात्‌  कि  श्रम  संघ  के  अभिसमयों  के  अनुरूप  बनाना

 बताया  गया  है  ।  इस  सम्बन्ध  में  बच्चों यदि  कोई  व्यक्ति  अपनी  नौकरी  छोड़ना  चाहे

 तो  नौकरी  छोड़  देने  पर  भी  उसे  यह  भत्ता  लेने  श्र  युवकों  को  रात्रि में  कार्य  करने  से  रोकने

 का  भ्रषिकार  होगा  |  मेरे  विचार  में  जो  लोगा
 के  बारे  में  भारतीय  अघिनियम  अन्तर  ट्रीय

 श्रम  संघ  के  अभिसमयों  से  कहीं  आग  था एक  दिखाने  से  नौकरी  छोड़  कर  दुसरे

 खाने  में  नौकरी  करना  चाहें  हमें  उन  पर  रोक  कौर  उन्हें  यह  अधिकार  पहिले  ही  मिला  हुआ

 लगा  देनी  चाहिये  |  में  यह  चाहता  हूं
 कि

 सरकार
 बल्कि  इस  विधेयक  द्वारा  उनके  इस

 कार  को  कुछ  हुद  तक  छीना जा  रहा  है  । इस  विषय  पर  अ्रच्छी  प्रकार  विचार  कर  के  कोई

 ऐसा  ढंग  निकाले  जिस  से  श्रमिकों  को  एक  ही

 इस  के  बाद  में  विधेयक  के  उन  उपबन्धों कारख़ाने  में  कई  वर्ष  तक  कार्य  करने  के  लिये

 प्रोत्साहन  मिले  क्योंकि  इस  से  उन  में  कार्य  के
 के  बारे  में  जो  कि  अधिनियम  में  अनुभव

 प्रति  प्रेम  श्र  स्थिरता  बढ़ेगी  ।  की  गई  कुछ  व्यवहारिक  कठिनाइयों  को

 दूर  करने  के  लिये  बनाये  गये  यह

 खण्ड  ११  में  श्रमिकों  के  लगातार  लै  घंटे  पुछना  चाहता  हूं  कि  ने  उन

 तक  कार्य  करने  के  सम्बन्ध  में  जो  उपबन्ध  है
 रिक  कठिनाइयों  को  अनुभव  किया  है  ?”  में

 समझता  हूं  कि  वर्तमान  विधेयक  के  खण्ड  संख्या उस
 के  बारे  में  में  कुछ  कहना  चाहता  हूं  ।

 मुझे  यह  मालूम  नहीं  कि  निरन्तर  छै  घंटे  के  काम  ६,  €,  १०,  ११,  १२  तथा  १४  जो  मूल

 अधिनियम  की  धारा  ४,  २२,  CY,  yy ‘ J  KY, से  थकावट  हो  जाती  है  या  नहीं  किन्तु  कई  बार

 यह  बहुत  ख़तरनाक होता  है  |  एक  सामान्य  YG  तथा  ६४  में  संबोधन  करना  चाहते  न

 उपबन्ध  बनाने  की  झ्रपेक्षा  सरकार  को  यह  पता  केवल  श्रमिकों  के  पहले  अ्रधिकार  छिन

 लगाना  चाहिये  कि  किन  किन  उद्योगों  में  अपितु  बेकारी  शौर  छंटनी  के  द्वार  भी
 खुल

 थका वर  के  छे  घंटे  तक  निरन्तर  कार्य  किया  जा  जायेंगे  |  वास्तव  में  हमें  इस  विधेयक  पर  वर्तमान

 सकता  क्षेत्र  उन  में  छे  घंटे  तक  कार्य  करने  की
 झाधथिक  मंदी  तथा  देश  में  बढ़ती  हुई  बेकारी  को

 ध्यान  में  रख  कर  विचार  करना  चाहिये  ।
 व्यवस्था कर  देनी  चाहिये  ।

 मेरी  यह  राय  है  कि
 इस  प्रक।र  का  सामान्य  उपबन्ध  सब  उद्योगों  पर

 मालिक  मशीनी  अभि नवीकरण  के  द्वारा
 लागू  नहीं  होना  चाहिये  ।

 मज़दुरों  को
 हटाना  चाहते  हैं  ।  इस  विधेयक  के

 अधिक  समय  तक  काम  करने  श्र  छोटी अन्त  में  में  पूंजीपतियों  तथा  श्रमिकों  से  यह

 अनुरोध  करूंगा  कि  वे  एक  दूसरे  के  प्रति  उचित  वायु  के  व्यक्तियों  को  विद्युत  सम्बन्धी  काम  पर

 रुख  अपनायें  जिस  से  कि  उत्पादन  बढ़े  श्र  लगाने  का  उपबन्ध  किये  जानें  से  वयस्क  मज़दूरों

 aval  ही  का  कल्याण  हो  ।  की  संख्या  wa  कुल  ढी  जायेगी  |  माननीय

 मंत्री  से  मेरा  निवेदन  है  कि  ag  इस  बेकारी  को

 हथि टी
 के०  चौधरी  (बरहामपुर्‌ ) : यह :  यह  tend  के  लिये  इस  पहलू  पर  ध्यान पु वेक  विचार

 विधेयक
 श्रमिकों के  हितों  के  लिये  बहुत  बुरा  करें
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 धारा  ३  यह  घोषित  करने  की  शक्ति  के  लिये  पांच  वयस्कों  के  परिवार को  आदर्श

 देती  है  कि  दो  या  अधिक  कारखाने  एक  ही  परिवार  समझना  चाहिये  और  इस  का
 और

 कारखाना  समझे  जायें  |  इस प्रकार  पाली  बदलने
 कोई  सरल  ढंग  निकाला  जाना  चाहिये ।  इस

 ौर  प्रसारण  पद्धति  के  लागू  किये  जाने  से  बात  का  ध्यान  रखा  जाना  चाहिये  कि  इस

 मजदूरों  को  ween  कठिनाई  का  सामना  समय  मिलने  वाले  लाभों  से  मज़दूरों को
 वंचित

 करना  प  Duane
 १11  ।  इस  दृष्टिकोण  रो  यह

 नहीं  रखा  जाना  चाहिये
 |

 छुट्टी  प्राप्त  करने  के
 जनक  प्रस्ताव  है  ।  ores

 लिये  सेवा  के  दिन  २००  से  ा  im  नहीं  रखने

 प्रस्ता:वत  धारा  ६  के  अधीन  स्त्रियों  अर  चाहियें  ।  इस  विधेयक  की  अधिकतर

 बच्चों  गतिशील  संयंत्रों  में  काम  करने  की  धारायें  आपत्तिजनक है  और  केवल  कुछ  एक

 अनुमति  दिये  जाने  के  परिणाम  स्वरूप  कुशल  लाभकारी  ह  ।

 जो  वहां  पहले  से  काम  कर  रहे

 वहां  से  टूटा  दिये  जायेंगे  ।  यह  भी  एक  श्री  एस०  एस०  मोरे  :
 lan

 न्रियावाद  t  उपबन्ध  है  इस  प्रदान  पर  भी  हमें  श्रम  विधान  के  पुराने  इतिहास  का

 गम्भीरता  से  विचार  किया  जाना  चाहिये  ।  लोकन  करने  की  आवश्यकता  नहीं  है  ।

 गीत  उत्पादन  धन  का  भी  भाग  किन्तु
 श्री  गिराने  यह  कहा  हैं  कि  यह  अधिनियम

 श्रम  का  भाग  प्रमुख  है  ।  यदि  हम  कृषि  और
 अखिल  भारतीय  केन्द्रीय  wast दूर  संघों  के

 औद्योगिक  अर्थव्यवस्था  में  संतुलन  लाना  चाहते
 पर मद  से  बनाया  गया  किन्तु  उन्हों  ने  यह

 तो  हमें  औद्योगिक  श्रम  को  आदर  का

 नहीं  बताया  कि  ghee  भारतीय  मज़दूर  संघों
 स्थान  देना  होगा  ।

 ने  विन  विशेष  उपबन्धों  का  अनुमोदन  किया  है  ।

 प्रस्तावति  खण्ड  १०,  ११  तथा  १२  पालियों  के
 दु:ख  की  बात  यह  है  कि  सरकार  मज़दूरों

 विश्राम  के  घंटों  इत्यादि  वेਂ  सम्बन्ध  में  है  ।
 के  प्रति  इतनी  सहानुभूति  तो  दिखाती

 इस  के  दिवस  में  मैं  श्री  वेंकटरामन  के  विचारों
 किन्तु  उनके  लिये  क्रियात्मक  रूप  में  करतीं

 का  समर्थन  करता हूं
 ।  धारा  €  में  संशोधन

 कुछ  नहीं  ।  इस  सहानुभूति  प्रदर्शन

 करने  ai  यह  अभिप्राय  है  कि  प्राथमिक
 मात्र  से  मजदूरों  की  समस्याएं  हल  नहीं  हो

 १५०  व्यक्तियों  के  लिये  ही  सकती  हें  ।

 समय  करने  का  उपबन्ध  किया  जाये  ।  इस

 का  रथ  यह  भी  हैं  कि  यदि  संख्या  १५०  से  कम  सरकार  इसके  उत्तर  में  कहेगी  कि  फ़ैक्टरी

 होतो  इस  उपकरण  की  व्यवस्था  न  की  निरीक्षक  फैक्टरियों  में  जाकर  वहां  के  मजदूरों

 जाये  की  स्थिति  का  ज्ञान  प्राप्त  करते  पर  देखना

 यह है  कि  क्या  ये  निरीक्षक  शोषक  वर्ग  से

 श्री
 :

 यदि  किसी  भी  समय
 सम्बन्धित  हैं  या  शोषित  वर्ग  से  ।  यदि  वे  शोषक

 १५०  व्यक्ति  नौकर  रखे  तो  प्रबन्ध
 वग  तो  निचय  ही  वे  अपने  वर्ग  वालों  अर्थात्‌

 अवश्यमेव  होना  चाहिये  ।
 उद्योगपतियों  के  हितों  का  सं  रक्षण  करेंगे  और  जो

 टी ०  Fo  चौधरी  :  मालिक  ३३  मजदूरों  के  प्रति  घातक  सिद्ध  होगा  ।  दूसरी

 का  कोई  न  कोई  मार्ग  निकाल  लेंगे  ।  वेतन  बात  यह  है
 निरीक्षण  के

 वार्षिक  '  छट टी  के  लिये  २४०  दिन  की  सेवा  मज़दूर  संघ  का  कोई  प्रतिनिधि  उनके  साथ

 जाता  है  या  फैक्टरी  अधिनियम  में  इ  सक
 बरी  व्यवस्था  अधिक  है  ।  नकद  लाभ  जोड़ने
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 उपबन्ध  किया  गया  हैं  ।  हमें  यह  विधान  बनाना  फैक्टरियों  सिल  करके  उनके  लिये  एक  ही  बक्स

 चाहिये  कि  निरीक्षक  को  सूचना  दिये  बिना  रखा  जाये  और  जहां  ५००  मज़दूर

 कारखाने  का  निरीक्षण करने  के  लिये  जाना
 वहां  फ़ैक्टरी के  टुकड़े

 करके  केवल  बक्स

 चाहिये  और
 उस  क्षेत्र के  मजदूर  संघ  के

 रख  दिये  और  चिकित्सक  या  निसिंग

 किसी  ऐसे  प्रतिनिधि  को  साथ  era  नहीं  रखे  जायेंगे  ।  मान  लीजिये

 ले  जाना  जिसे  वहां  के  मजदूरों  की  सभी  किसी  महत्वपूर्ण  फ़ैक्टरी  में  ६०  व्यक्ति  काम

 कठिनाइयों  का  ज्ञान  हो  ।  इस  प्रकार  निरीक्षक  करते  और  वहां  की  या  वायु  स्वास्थ्य

 को
 अपने  कत्तव्य  से  विमुख  हो  कर

 मालिक  के  लिये  हानिकारक  तो  वहां  विशेष  चिकित्सा

 के  प्रति  सहानुभूति  प्रकट  करने  का  अवसर
 का  प्रबन्ध  होना  चाहिये  ।  में  तो  इस  गिनती

 नहीं  मिलेगा  |  या  संख्या  की  सीमा  को  उचित  नहीं  समझता

 निरीक्षक  के  फ़ैक्टरी  में  जान  उसकी
 नागदा  स्टेशन  के  पास  फ़ैक्टरी  है  जिससे

 खूब  आव  भगत  की  जाती  जिससे  प्रभावित
 ऐसी  दुर्गन्ध  उत्पन्न  होती  है  कि  वहां  रहने

 होकर  वह  मालिक  के  प्रति  सहानुभूतिपूर्ण  वाले  लोगों  के  लिये  रहना  कठिन  हो  गया  है  ।

 रिपोर्ट  देता  और  इससे  मजदूरों  को  हानि
 उस  का  पानी  चम्बल नदी  गिरता

 पहुंचती  है  ।  यदि  निरीक्षक  के  साथ  कोई
 नदी  में  मछलियां  समाप्त  हो  गई  हैं  ।

 निधि  तो  ऐसी  बात  नहीं  हो  सकती  है  ।
 इस  प्रकार  की  फैक्टरियां  freareg,

 काम  के  घंटों  और  पालियों  के  एक  दूसरे
 योगी  वस्तुओं  का  निर्माण  करती  किन्तु

 इन  पर  विधान  ढारा  नियंत्रण  किया  जाना
 के  ऊपर  छा  जाने  के  मामले  मुख्य  निरीक्षक

 चाहिये  ।  माननीय  मंत्री  से  निवेदन  है  कि  वह
 को  छुट  देने

 की  अनुमति  दी  गई  किन्तु

 ऐसा  करते  समय  वहां  काम  करने  वाले
 इन  सब  मामलों  पर  ध्यानपूर्वक  विचार  करें  ।

 मज़दूरों  की  सलाह  अवश्य  ली  जानी  श्री  gee  ने  बदली  मज़दूरों  की  ओर  संकेत

 और  यह  सलाह  मालिकों  के  सामने  किया  है  ।  ये  बदली  मजदूर  किसी  स्थायी

 बल्कि  उन  की  अनुपस्थिति  में  ली  जानी  चाहिये  ।  आधार  पर  नहीं  रखें  जाते  हैं  और  न  दही  इनको

 उस
 आदेश  के  यदि  वह  आदेश  मज़दूरों  किसी  भी  प्रकार  की  सुविधा  या  आराम  दिया

 के  हितों  के  विरुद्ध  है  तो  अपील  करने  का  जाता  सरकार  की  ओर  से  भी  इनको  कोई

 उपबन्ध  भी  होना  चाहिये  ।
 सहायता  नहीं  दी  जाती  हैं  ।  सरकार  को

 चाहिये  कि  इन  को  किसी  स्थायी  आधार

 धारा  ३  में  कई  कमियां  अधिनियम
 पर  रखने का  प्रबन्ध  करे  ॥

 के  खण्ड  ४५  की  ओर  माननीय  मंत्री  ध्यान

 जिसमें  १५०  व्यक्तियों  के  लिये  प्राथमिक  हमें  सब  बातों  को  अपने  संविधान  के

 r
 चिकित्सा  बक्स  के  रखे  जानें  का  उपबन्ध  दृष्टिकोण  से  देखना  चाहिये  i  संविधान  में

 ह  और  ५००  व्यक्तियों  के  लिये  आर्थिक  तथा  राजनैतिक '

 की  घोषणा
 की  हग इह  |  हम  असमानता  को  हटाना चिकित्सक  नर्सिग  कर्मचारी  नियुक्त

 किये  जाने  चाहियें  ।  यदि  दो  फैक्टरियों  चाहते  हैं  ।  इस  घोषणा  को  आधार  मान  कर

 में  पचास  पचास  व्यक्ति  काम  करते  तो  उनके  हमें  श्रम  विधान  बनाने  चाहियें  ।  परन्तु  सब

 मालिकों  को  चिकित्सा  बक्से  रखनें  कुछ  इस  के  विपरीत  होता  है  ।  इसीलिये  मेंने

 किन्तु  सभव  है  कि  खर्चे  कम  करने  के  लिये  कई  न्यूनतम  कार्यवाही  और  अधिकतम  सहानुभूति
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 एस०  एस०

 का  उदाहरण  दिया हैं  |  आज  इस  प्रगति  के  चाहिये  और  उनका  वेतन  कम  से  कम  मर्दों  के

 युग  श्रम  मंत्री  इतने  धीरे  धीरे  चलते  बराबर  तो  अवश्य  ही  होना  चाहिये  ।  आप

 जो  वांछनीय  नहीं  है  ।  मंत्री  जी  कहते  हैं  कि  जानते  हैं  कि  औरतों  को  कितनी  मेहनत  करनी

 वह  अन्तराष्ट्रीय  श्रम  संघ  तथा  इंगलिस्तान  के  पड़ती  है  ।  फैक्टरी में  तो  वहू  काम  करती

 अधिनियम  का  अनुसरण  करते  हैं  ।  किन्तु  हमें  ही  लेकिन  घर  लौटने  पर  अपने  पति  और

 उन  का  अनुसरण  करने  की  न्या  आवश्यकता  बच्चों  के  लिये  खाना  पकाना  आदि  भी  उन्हें

 जी  इस  देश  को  छोड़कर  चले  गये  हैं  ।  हमें  ही  करना  पड़ता  है  क्योंकि  मर्दे  तो  जब  काम
 प्रयत्न  करना  चाहिये  कि  वे  हमारा  अनुसरण  से  लौट  कर  घर  आता है  तो  वह  थ  रहता

 और  न  कि  हम  उनका  अनुसरण  करें  ।  लेकिन  बेचारी  औरत  तो  खाली  नहीं  बैठ

 उसे  घर  का  काम  काज़  देखना  पड़ता
 श्रीमती  कमलेंदुमति  दाह  लिये  उनको  कम  से  कम  मर्दों  के  बराबर  वेतन

 वाल--परिचय  व  जिला  टिहरी  गढ़वाल  व

 जिला  :  उपाध्यक्ष
 तो  मिलना  ही  चाहिये  ।  इसके  अलावा  यह  भी

 प्रबन्ध  होना  चाहिये  कि  उनके  जो  बच्चे

 इस  विधेयक  में  जो  यह  बात  रखी  गयी  है  कि
 उनके  में  काम  करने  के  कारण  उन

 औरतों  से  फैक्टरी  में  रात  में  काम  नहीं  लिया
 बच्चों  की  पढ़ाई  में  कमी  न  आवे  और  उनकी

 यह  बहुत  उचित  है  और  में  इस  चीज़
 पढ़ाई  आदि  की  व्यवस्था  में  हर्जा  न  हो  ।  दूसरे

 का  स्वागत  करती  हुं  |  मंत्री  महोदय  तथा  सब
 औरतों  और  बच्चों  के  वास्ते  रिक्रयेशन  खेलने

 लोग  जानते  हें  कि  हमारी  औरतें  इन  स्थानों
 वगैरह  का  भी  समुचित  प्रबन्ध  अधिकारियों  की

 में  कितनी  अच्छी  तरह  और  मेहनत  से  अपना
 तरफ़  से  होना  चाहिये  क्योंकि  अगर  ये  लोग

 काम  करती  हें  और  में  उनके  लिये  आपसे
 काम  करने  के  बाद  खुली  हवा  में  खेलेंगे  नहीं

 प्रार्थना  करूंगी  कि  उन्हें  हर  तरह  के  सुभीते  तो  उनका  स्वास्थ्य  जल्दी  ही  बिगड़
 प्रदान  किये  जसे  कि  उनके  लिये  दवाई

 इस  कारण  इस  तरफ  भी  माननीय  मंत्री

 का  उचित  प्रबन्ध  हो  और  जब  वे  फैक्टरी
 दय  ध्यान  दें  और  अगर  ऐसा  प्रबन्ध  हो  जायगा

 में  काम  कर  रही  हों  तो  उनके  बच्चों  की
 तो  इससे  उनको  बहुत  फ़ायदा  होगा  और  वह

 उचित  प्रकार  से  देखरेख  का  प्रबन्ध  हो  और
 काम  भी  ज्यादा  कर  सकेंगे  ।  बस  इतना  ही

 बच्चों  के  लिय  अलग  बच्चा  ग्रह  बनाये  जायं
 मुझे  आपसे  निवेदन  करना  था  ।  अब  में  और

 जहां  पर  बच्चे  रक्खे  जाय॑  और  उनकी  निःशुल्क  अधिक  न
 कह

 कर  अपना
 भाषण

 समाप्त

 आदि  का  प्रबन्ध  हो  ।  आप  यह  भी

 मानेंगे  कि  औरतें  मर्दों  से  अधिक  काम  करती

 करती हूं  ।

 हें  और  कर  सकती  हें  मसला  जहां  चाय  के  श्री  अल्तेकर  (  उत्तर
 :  हालांकि

 बागीचों  में  जब  चाय  की  पत्तियां  तोड़ी  जाती  खंड  ८  के  द्वारा  माननी ग्र  मंत्री  पुरानी  धारा

 हैं  तो  उसमें  औरतें  मर्दों  की  अपेक्षा  अधिक  २९  का  संशोधन  कर  रहे  हैं  किन्तु  कुछ  बातें

 पत्तियां  तोड़  लेती  मर्दों  से  दुगनी  पत्तियां  ऐसी  हैं  जिनके  बारे  में  ध्यान  देना  अति

 ज्ञ  tart  इससे  यह  बात  सिद्ध  होती  हैं  दशक  है  ।  उन्होंने  कहा  हँ  कि  मशीनों  के  पुर्जो

 कि  औरतें  मर्दों  की  अपेक्षा  कितना  अधिक  जैसे  रस्सी  आदि  का  वर्ष  में  कम

 काम  कर  सकती  हें  और  करती  हें
 ।

 इसलिये  से  कम  एक  बार  तो  परीक्षण होना  ही  चाहिये  ।

 में  आपसे  प्रार्थना  करूंगी  कि  औरतों  को
 किन्तु  कुछ  ga  ऐसे  भी  हैं  जिनका  परीक्षण

 अगर  धिक  सहीं तो  कम  aaa  तो  होना  नहीं  जल्दी  जल्दी  होना  चाहिये  |  परीक्षण  बड़ी
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 धानी  एवं  सतकंता  से  होना  चाहिये  ।  जब  कोई
 नियम  वहां  लागू  होता  है  ।  किन्तु  ऐसा  नहीं

 या  उपकरण  पुराना  हो  जाय  तो  उस
 में  कहता हूं  कि  अधिनियम

 समय  बड़ी  सावधानी  से  काम  लेने  की
 कर्मचारियों को  बहुत  सी  रियायतें  एवं

 इसका है
 धायें  देता  है  और  चूंकि  फ़ैक्टरी  अधिनियम

 क्रेन  इत्यादि  पर  काम  करने  वाले  श्रमिकों  यहां  लागू  नहीं  होता  हू
 मत

 यहां  के  कर्मचारी

 उन  रियायतों एवं  सुविधाओं  से  वंचित रह
 के  लिए  एक  विशिष्ट  दूरी  निश्चित  कर  दी

 गई
 जाते  हें  ।

 है  कि  वे  सामान  उठाने  वाली  रस्सी  या

 चेन  से
 २०

 फूट  की  दूरी  पर  रहें
 |

 यह  एक  उत्तम  नियत  समय  से  अधिक  काय  करने  का

 उपबन्ध  हे  और  श्रमिकों  के  हित  में  है  ।
 भत्ता  उन्हें  फ़ैक्टरी  अधिनियम  के  नियमानुसार

 दूना  नहीं  दिया  जाता  हैं  इसके  बारे  में  स्वयं
 एक  बात  यह  भी  कही  गई  है  कि  कोई

 क्रम  विशेष  कितना  सामान  ले  जा  सकता

 है  इसका  प्रदर्शन  वहां  काम  करने  वाले
 में  दी  गई  जलपान  चिकित्सा  तथा  अन्य

 सुविधायें रेलवे  कर्मचारियों  को  नहीं दी  गई
 चारियों  के  सम्मुख  किया  जाना  चाहिये  ताकि

 लोको  शेड  में  कर्मचारी  १२  घंटे  काम
 यदि  कोई  व्यक्ति  उस  क्रेन  की  क्षमता  से  अधिक

 माल  उठाता  है  तो  उसकी  शिकायत  उच्च
 करते  हें  ।  क्या  फ़ैक्टरी  अधिनियम  के  अधीन

 ऐसा  हो  सकता  है  ?  नहीं  ।  अतः  श्री शिकारियों
 से  की  जा  सके  ।  मेरा  विचार  है

 बेंकटारमन  की  धारणा  गलत है
 है  कि  माननीय  मंत्री  जी  ने  इसके  बारे  में  विशेष

 ध्यान  दिया  है  ।
 रेलवे  लोको  शेडों  को  जान  बूझकर  सन्‌

 युवा  स्त्रियों तथा  लड़कों  के  रात  की  पाली
 १९४९ में  फ़ैक्टरी  अधिनियम के  क्षेत्र  से

 निकाल  दिया  गाया  था  ताकि  वहां  के में  काम  करने  पर  प्रतिबन्ध  लगाने  वाला

 एक  संशोधन  है  ।  ऐसे  प्रतिबन्ध  की
 चारी  उन  अधिकारों  से  वंचित  रह  जाय॑  जो  कि

 कता  उन  व्यक्तियों  के  लिए  भी  हें  जिनकी
 उन्हें  पहिले  प्राप्त  थे  ।  आज  देश  के  कोने  कोने

 से
 मांग  की  जा  रही  है  कि  ठोको  शेडों  पर  भी

 अवस्था  अधिक  है  जैसे  ५५  वर्ष  या  अधिक
 फ़ैक्टरी  अधिनियम लागू  किया  जाय  ॥

 हो  गई  है  ।  क्योंकि  उनमें  इतनी

 एवं  सहनशक्ति  नहीं  रह  जाती  है  कि  वे  रात्रि  फ़ैक्टरी  अधिनियम  जिन  कारखानों पर

 में  भी  कार्य  कर  सकें  |  इसका  ध्यान
 लागू  होता  है  वहां  भी  केंटीन  की  व्यवस्था

 रखा  जाना  चाहिये  कि  ५०  वर्ष  की  अवस्था  उचित  नहीं  उदाहरण  के  लिए  गोल्डन  राक

 हो  जाने  पर  यदि  चिकित्सक  यह  प्रमाणित  वकंशाप  को  ही  ले  लीजिये  ।  वहा ंके  केंटीन

 कर  दे  कि  अमुक  व्यक्ति  रात्रि  में  कार्य  करने  के  को  चलाने  से  रेल  ने  हाथ  खींच

 लिए  उपयुक्त  है  तब  तो  उससे  कार्य  लेना  लिया  है  ।  उसका  कहना  हैं  कि  यह  महंगा

 अन्यथा  नहीं
 ।

 यह  मेरा  दूसरा  सुझाव  है  जिस
 पड़ता  है  ।  toa  सरीखे  बड़े  बड़े  मालिकों

 पर  माननीय मंत्री  ध्यान  दें  ।
 को  तो  दधि  का  सम्मान  एवं  इस  प्रकार  कार्य

 थी  श्री  arco  वेंकटरमन
 करना  चाहिये  जिससे  कि  वह  दूसरों  के  लिये

 आदर्शो  बनें  |
 का  कहना  है  कि  विधि  के  अनुसार  तो  रेलवे

 श्रम  मंत्री  को  भी  चाहिये  कि  वह  इस  बात

 मती
 नहीं

 हें  किन्तु  व्यवहार  में  फ़ैक्टरी  को  भली  भांति  देखें
 कि

 श्रम  समाधि
 विधानों



 ४१५३  कारखाना  विषयक  २७  Eb: Eo)  १९५४  का  रखाना  विधेयक  ४१५४

 श्री

 पालन  रेलवे  में  यथावत  हो  रहा  है
 अथवा  विधान  के  अ्रनुसार  मालिकों  को  कोई  सुविधा

 रेलवे  का  नियंत्रण  इस  प्रकार  होना
 at  जाती  हैँ  तो  उसका  पालन  बे  तुरंत  ही

 जिससे  कि  कर्मचारियों को  श्रम

 विधानों

 करने  लगते  हें  शौर  यदि  इसके  विपरीत

 का  पुरा  पूरा  लाभ  मिल  सके  ।
 कर्मचारियों को  कोई  सुविधा  दी  जाती  है

 तो  उसका  पालन  मालिकों  की  are  से  नहीं
 बीड़ीਂ  उद्योग के  कर्मचारियों  केਂ  कल्याण

 किया  जाता  है  ।  माननीय  मंत्रीਂ  से
 के  लिए  कोई  उचित  व्यवस्था  नहीं  are

 waar  आकस्मिक  कर्मचारियों  के  रूप
 निवेदन  है  किः  लगातार  काम  करने  के  घंटों

 की  अवधि  पांच  घंटे  की  जानी  चाहिये
 में  कार्य  करते  हे  ।  उनकी  स्थिति  बड़ी

 fe  ६  घंटे ।
 शोचनीय  है  ।  यह  विधान  उन  पर  लागू  नहीं

 हो  सकता  कुछ  बड़े  बड़े  उद्योगों  जैसे  लगातार  २४०  दिन  काम  करने  के

 एयरक्राफ्ट  लि०ਂ  में  कर्मचारियों  उपरान्त  कर्मचारी  छुट्टी पाने
 का  अधिकारी

 को  पुरी  पुरी  सुविधायें  नहीं
 दी

 जाती  हैं
 ।  होता  है  ।  मेरा  निवेदन  है  किਂ  यह  समय

 कोलार  सोना  खदानों  के  कर्मचारियों  की  घटाकर  &o  दिन  कर  दिया  जाना  चाहिये
 |

 दशा  भी  बहुत  बुरी  है
 ।

 वहां  मज़दूरी  को  मालिक  at  बहुत  चालाक  है  कौर  प्रत्येक

 एक  प्रकार  का  रोग  हो  जाता है  जिसे  विधान  को  धोखा  देने  के  कोई  न  कोई  रास्ते

 कोसिस  कहते हं  ।  यह  बहुत  घातक  रोग  है  ढढ  ही  निकालता  है
 ।

 इसी  कारण  श्रमिकों

 शौर  इस  से  बचना  असंभव है
 ।  मृत्यु  में  सन्तोष  है  ।  यदि  विधान  श्रमिकों के  लिए

 हो  जाने  की  दशा  में  मालिक  सेवा  काल  लाभकारी  नहीं  होते  तो  वे  कानून  को

 के  प्रत्येक  वेष  के  लिये  are  महीने  का  वेतन  अपने  हाथ  में  ले  लेते  हे  अपनी  मनमानी

 उपदान के  रूप  में  देते  इस  से  मृत  व्यक्ति  करने  लगते  है  ।  सरकार को  चाहिये

 के  परिवार  को  ३००-४००  रुपये  से  अधिक
 कि  वह  मालिकों  को  यह  बताये  कि

 नहीं  मिल  पाता  है  ।  अभी  तक  मालिकों  ने
 वे  अ्रनुचित  व्यवहार  करेंगे तो  वह  दंड

 के

 इस  रोग  को  रोकने  के  लिये  कोई  प्रबन्ध  अपराधी  होंगे  ।  किन्तु  होता  इसके  विपरीत

 नहीं  किये  हे  ।  मेरा  विचार  है
 कि  माननीय  कर्मचारियों से  ही  कहा  जाता  है  कि

 मंत्रो  को  इस  का  ज्ञान  होगा  ।  में  नहीं  अनुचित  व्यवहार  करने  पर  वे  दोषी  होंगे
 |

 जानता  fs  मज़दूरों  की  दशा  सुधारने  के  मालिक  कर्मचारियों  की  कठिनाइयों  का

 लिये  वह  किस  सीमा  तक  मालिकों  पर
 अनुभव  नहीं  कर  सकते  हें

 ।
 माननीय

 प्रभाव  डाल  सकते  हें  |
 मंत्री  से  निवेदन  है  कि  वे  कम  से  कम  ऐसे

 संशोधनों को  स्वीकार  कर  लें  विधेयक
 यदि  विधान  के  अनसार  लगातार  छः

 च्चा  तक  काम  करने  की  प्राज्ञा  दे  दीਂ  जाती

 में  सुधार  करते  हें  तथा  श्रमिकों  को  लाभ

 पहुंचाते  हैं  |

 है  तो  मालिक  लोग  कहेंगे  कि  सप्ताह  में

 पुरे ४८  घंटे  कार्य  करो  उतना  ही  पैसा
 श्री  ato  ato  गिरि  :  इस  विधेयक

 लो  वर्तमान  स्थिति  में  ४७  घंटे  काम  करके  पर  विचार  करने  के  लिए  एक  प्रवर  समिति

 ४८  घंटो  पैसा  मिलता  था  wat  वह  की  नियुक्ति  करने  के  सम्बन्ध  में  श्री

 सुविधा  अर्थात्‌  एक  घंटा कम  काम  करने  की  स्वामी  ने  एक  संशोधन  रखा  था  ।  मेरा

 सुविधा  उनसे  छिन  जायगीਂ
 ।

 यदि  नये  कहना  है  कि  इस  विधेयक  पर  विचार  करने
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 के  लिए  प्रवर  समिति  की  नियुक्ति  के  प्रदान  भर
 न

 कुछ  बातों  को  मूंद कर  मानना

 पर  गम्भीरता  से  सोचने  की  झ्रावश्यकता  ही  चाहते हें  ।  किन्तु  उसमें  जो  कुछ  भी

 नहीं  है
 ।

 में  ने  बताया
 था  कि

 बहुत  शीघ्र  यां  हमारे  कर्मचारियों की

 दुष्टि  से  जो  बातें  भी  लाभदायक  हैं  उन  सभी ही
 एक  विस्तृत  विधेयक

 प्रस्तुत
 करने  का  हम

 विचार  कर  रहे हँ  ;  ate  में  श्रीनिवासन  देता
 बातों

 का
 अनुकरण  हम  सभी  प्राप्य  विधानों

 हूं  कि  उस  विधेयक  पर  वट  वार  विचार
 से  करेंगे  ।

 करने  के  लिए  एक  प्रवर  समिति  की  नियुक्ति

 की  जायगी
 ।

 इस  विधेयक  का  seer  तो
 में  यह  वचन  देता  हूं  कि  इन  सुझावों

 अन्तर्राष्ट्रीय  प्रधानों  की  श्रावश्यकताश्रीं  के  को
 न

 केवल  प्रस्तुत  ही  करूंगा  अपितु  भारतीय

 श्रम  सम्मेलन  के  जो  कि  प्रतिनिधियों अधीन  अपने  क़रार  का  पंजीयन  कराता  है  ।

 इस  स्थिति  से  उठाने  के  लिए  हमने
 की  समिति  इन  बातों  को  उस  विस्तृत

 यह
 भी

 सोचा  है  कि  लगे  हांथ

 विधेयक  में  संगीत  कराने  का  प्रत्येक  करूंगा  |

 भारतीय  श्रम  सम्मेलन  को  कर्मचारियों  के
 सेवाਂ  की  भी  परिभाषा  कर  दें  ताकि  किसी

 तीन  केन्द्रीय  श्रमिकों  के  चार
 को  इस  सम्बन्ध  में  दाक  sie  सन्देह  न

 इसलिये  हमने  २४०  दिन  का  उल्लेख  किंया
 केन्द्रीय  तथा  राज्यीय  संगठनों  का  प्रतिनिधित्व

 प्राप्त  है  ।  द्विदलीय  एवं  त्रितलीय  समझौतों  ar
 है

 ।
 इसਂ  सम्बन्ध  में  सदन  की  में  यह  भी

 ग्रा इवा सन  देता  ह  कि
 ये  परिवर्तन  जो  हमने

 में  समथंक  हुं  क्योंकि  ये  समझौते  विभिन्न

 किये  है  उनके  बारे  में  मालिकों
 feat के  समर्थकों  में  seq  स्तर  पर  बातचीत

 एवं  विवाद  होने  के  rea  ही  हुमा  करते
 तथा  राज्य  सरकारों  के  प्रतिनिधियों  से  न

 केवल
 उनका

 मत  ही  ज्ञात  किया  है  भ्रेपितु
 @  ।

 मुझे  विश्वास  है  कि  जो  इन  संगठनों

 के  बारे  में  जानते  हे  वे  यह  स्वीकार  करेंगे
 इनके  बारे  में  चर्चा  भी  की  है

 ।  ae जो  कुछ

 कि  इन  समझौतों  पर  पहुंचने  से  पूर्व  उद्योगों
 भो  किया  गया  है  उससे  वे  sare  हीਂ  नहीं

 हैं  अपितु  उनको  सभी  कुछ  मान्य  भी  है  ।  के  नेता  एवं  मज़दूर  संघों  के  गणमान्य  नेता

 न  अपने  दृष्टिकोण  एवं  हितों  कों  दृष्टिगत इस  विधेयक  के  पारित  हो  जाने  के
 बाद  हमें

 रखकर  बातचीत  कर  लेते  हें  ।  विनियोजन सर्प  लाभ  भी  होंगे  क्योंकि  उस  नये  विस्तृत

 विधेयक  में  उन  सभी  मतों  एवं  परामर्शों  का  तथा  छंटनी  के  सम्बन्ध में  मालिकों  या

 संतोष  हम  कर  सकेंगे  जिनकी  विशद  विवेचना
 पतियों  तथां  श्रमिकों  के  उच्च  स्तरीय  नेतायों

 के  बीच  कुछ  मूलभूत  बातों  के  बारे  में  समझौता

 यहाँ  हुई  है
 ।

 इस  स्थिति  में  इस  विधेयक

 की  विभिन्न  बातों  पर  विचार  ५रने  केਂ  लिए
 हो  गया था  ate  यही  बात  बागानों में

 काम  करने  वाले  श्रमिकों  एवं  उस  उद्योग
 प्रवर  समिति  नियुक्त  करने  की  बिल्कुल  भी

 की  सभी  बातों  के  बारे  उनकेਂ  उच्च  स्तर
 ग्रावइ्यकता नहीं  है

 के  नेताओं  के  ara  उनकी  विभिन्न  बातों

 को  लेकर  हमारा  उनसे  समझौता  हो  गया

 जैसा
 कि  श्री

 वेंकटरमन ने  बताया  है

 कि  हमारा  कारखाना  सम्बन्धी  विधान  ब्रिटेन

 के  विधान  पर  झ्राधारित  है  जो  काफीਂ  बरच्छा  इसीਂ  प्रकार  सीमेन्ट  उद्योग  के  मामले

 प्रजातन्त्रीय  विधान  है  ।  चूंकि  यह  ब्रिटेन
 में

 भी
 gat

 ।
 में  ये  उद्धरण  केवल  ag  सिद्ध

 के  विधान  पर  श्राधारित  इसीलिये  हम  करने  के  लिये  दे  रहा  हूं  कि  मेरे  विचार
 किसी  का  अनुकरण  करना

 नहीं  चाहते  हैं  द्विदलीय  एवं  त्रितलीय  समझौते  स्वयं
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 विधान
 से  अधिक  उपयोगी हे  ।  विधान  को  कब  श्री  रहा  है  या  जब  उन्हें  कुछ  शिकायतें

 करने  के  लिये  उसको  तो  पहले  ही  से  निरीक्षक  के  पास  अभ्यावेदन

 क्रियान्वित करने  वाले  लोगों  की  श्रावद्यकता  भेज  तो  जब  भी  निरीक्षक  बिना

 होती  है  ।  परन्तु  झामतौर  पर  द्विदलीय  एवं  पुर्व  सुचना  के  आकस्मिक  दौरे  पर  वह

 त्रितलीय  समझौतों  के  परिणाम  नियोजकों  कौर  मज़दूरों  के  प्रतिनिधियों  को  अ्रपनी  शिकायतें

 कमंचारियों  के  प्रतिनिधियों  द्वारा  मामलों  सामने  रखने के  लिये  प्रदान  बुलायेगा  |

 के  सभी  पहलुओं
 का

 ध्यान  रखते  हुए  की  गई  जब  में  मद्रास में  श्रम  मंत्री  तो  में  अपने

 विस्तृत  चर्चों  पर  भ्राधारित होते  कौर  कारखाना  निरीक्षकों atc  श्रम  निरीक्षकों

 इसलिये  उनके  निश्चय  केवल  बाध्य  ही  नहीं
 को  सदैव  यह  निदेश  देता  था  कि  जब  भी

 होते हे  बल्कि  शभ्रामंतौर पर  उनका  पालन  कभी  वे  किसी  स्थान  पर  जायें  तो  वे  मजदूर

 भी  होता  क्योंकि  दोनों ही  पक्ष  नियोजकों  नेताओं  से  अवद्य  उनको  इस  बात  की

 wa  कर्मचारियों के  उच्चतम  नेतायों  पुर्व  सुचना  दे  दें  कि  वे  श्रमिक  स्थान
 पर

 जा

 द्वारा  किये  गये  ऐसे  समझौतों  को  चादर
 रहि  हे  ak  पहले  ही  से  उस  विशेष  उपक्रम  के

 की  दृष्टि  से  देखते  विषय  में  सब  बातें  जान  लें
 ।

 मुझे  पूरा

 विश्वास  है  कि  विभिन्न  राज्य  इस  सिद्धान्त
 में  यह  नहीं  चाहता  कि  इस

 का  पालन  कर  रहे  हे  परौ  केन्द्र  में  राने  पर
 सदन का  कोई  सदस्य  यह  कहे  fe  द्विदलीय

 भी  मेरा  wet  निरीक्षकों  को  यही  निदेश

 एवं  त्रितलीय
 समझौते

 श्रम
 विधान

 की
 श्रपेक्षा

 रहा  है  ।  मजदूर  संघ  संगठनों
 कम  प्रभावशाली होते  हें  ।  कोई भी

 उनके  नेतायों  को  बहुत  ज  रहने
 की

 श्रम  विधान  अ्रथवा  सामाजिक  विधान  तब  तक
 झावइ्यकता मज़दूर  द्घों  को

 सुसंगठितਂ  कौर  श्रनुदासित रूप  से  चलने
 जब  तक  कि  उसके  पीछे  कोई  शक्ति  न  हो  ।

 वाला  होना  चाहिये  ।  तब  वे  इस  श्रम  विधान

 में  ने  पेरिस  ay  तक  मजदूर  संघ  के  एक  के  काफी  wa  को  क्रियान्वित  करा  सकेंगे  |

 कार्यकर्त्ता के  रूप  में  काम  किया  कौर  में  में  भ्र पने  माननीय  मजदूर

 समझता  हूं  कि  हम  चाहे  कितना  ही  बरच्छा  नेतायों  जिनका  में  बहुत  चादर  करता

 श्रम  विधान  क्यों  न  बना  परन्तु  जब  तक
 यह  सलाह  दूंगा  किं  वे  इस  बात  में  अघिक

 fe  मज़दूर  संघ  सुदृढ़  एवं  सुसंगठित
 न  हो

 से  दिलचस्पी  लें  कि  श्रम  विधान

 ar  उसके  पीछे  शक्ति  न  तब  तक  वह  उचित  रूप  से  क्रियान्वित  हों  ।

 विधान  को  क्रियान्वित नहीं  करा  सकता

 है  ।  कुछ  सदस्यों  ने  यह  शिकायत  की  कि  जहां  तक  इस  शभ्रधिनियम के  नैमित्तिक

 जब  कारखानों का  कोई  निरीक्षक  किसी  श्रमिकों पर  लागू  होने  का  संबंध  एक

 संस्था  या  उपक्रम  में  जाता  वह  माननीय  सदस्य  का  यह  विचार  था  कि

 मजदूरों  के  प्रतिनिधियों को  नहीं  बुलाता  फ़ैक्टरी  शभ्रधिनियम के  लाभ  उनको  नहीं

 है  बल्कि  न्यूनाधिक  नियोजक  की  बातों  पर  दिये  गय  हे  ।  मेरा  fara  निवेदन  है  कि

 चलता  है  |  ऐसी  बात  नहीं  कम  फ़ैक्टरी  अधिनियम  स्थायी  अस्थायी  अथवा

 से  कम  मेरा  ऐसा  शभ्रनूभव  नहीं  है
 ।

 यदि  नैमित्तिक  श्रमिकों  में  कोई  भेदभाव  नहीं

 मज़्दूर  नेतागण
 एवं  मजदूर  संगठन  करता  है  ।  कारखाने  में  काम  करने  वाले

 रहें  atk  यह  पता  लगा  लें  कि  निरीक्षक  सभी  श्रेणी  के  श्रमिकों पर  वह  लागू  होता
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 है  ।  इस  संबंध  में  कोई  ग़लतफ़हमी  बल्कि  इस  बात  को  भी  प्रयत्न  कर  रहे

 नहीं  होनी  चाहिये
 ।

 यह  कहना  पूर्ण  रूपेण  @  fe  इस  रोग  से  पीड़ित  व्यक्तियों  का

 नहीं  fe  फ़ैक्टरी  प्रीमियम  के  लाभ  उचित  रूप  से  उपचार  किया  जाये  ।  केवल

 नैमित्तिक  श्रमिकों  को  प्राप्त  नहीं  होते  हें  ।  कोलार  की  खानों  में  ही  नहीं  बल्कि  अरन्य

 इसकी  कुछ  चीज़ें उन  पर  लागू  नहीं  होती  खानों  में  भी  ऐसे  मामले  होते  हें  शौर  हम

 न  Sq  मामले  पर  विद्वेष  ध्यान  दे  रहे  हैं  ।

 कई  माननीय  मित्रो ंने  रेलवे  श्रमिकों

 स्वाभाविक fa  लंदन  के  भ्रधिकांश
 की  चर्चा

 की  ।
 श्री  गुरु पाद स्वामी ने  एक

 सदस्यों  को  यह  फिक्र  थी  कि  प्रीमियम  उचित

 रूप  से  लाग  किया  जाये  और  में  उनकी  इस
 विधेयक  पुरःस्थापित किया  था  att  उसके

 संबंध में  में  श्रम  मंत्री
 प्रौढ़

 एक  मजदूर

 से  सहमत  हूं  कि  केन्द्र  तथा  संघ  के  कार्यकर्ता  के  रेलवे  मंत्री  से
 राज्यों के  श्रम  मज़दूर  संगठनों  अपील  की  थी  ।  वह  रेलवे  श्रमिकों  संबंधी

 ud  नियोजकों  के  नेतायों  कीਂ  सहायता  मामलों  के  अति  बहुत  सहानुभूतिपूर्ण  दृष्टिकोण

 सहयोग  से  यह  झ्र धि नियम  उचित  रूप  से

 लाग  होगा  ।
 रखते  हैं  उन्होंने  उनकी  शिकायतों  को

 सुना ।  वें  मुझ  से  सहमत  हो  गये  प्रौढ़  उन्होंने

 उस  पर  उचित  रूप  से  faa  करने  को
 जहां  तक  निरीक्षणालय का  संबंध  है

 गत  कुछ  वर्षों  में  उसमें  कम  की  कहा  ।  ने  श्री  गरुपादस्वामी wie

 संख्या  दुगनी  हो  गई  है  ।  में  यह  नहीं  कहता
 परिषद  के  cat  से  उस  विधेयक  को

 वापस  लेने  का
 प्रतिरोध

 किया
 |

 मुझे  यह कि  यह  पर्याप्त  है  ।  राज्य  सरकारों  को

 निरीक्षकों  की  संख्या  बढ़ानीਂ  चाहिये  श्र
 बताते  हुए  होती  है  कि  इस  मामले

 हमें  भी  ऐसा  ही  करना  है  ।  freq  ही
 में  अ्रखिल  भारतीय  रेलवे  ata  संघ

 git  रेलवे  बोर्ड  के  बीच  कुछ  समझौता
 मं  इस  बात  ध्यान  में  रखूंगा  ।

 हो  गया है  ।  मझ  को  उसकी  ठीक  ठीक

 जहां  तक  प्रशिक्षण का  संबंध  जब  बातें  नहीं  मालम  परन्तु  वह  इस  प्रकार

 भीਂ  कभी  विशे ष  अघ्ययन  के  लिये  निरीक्षकों  *भारतीय  रेलवे  कर्मचारी है

 को  प्रिय  देशों  में  भेजने  का  अवसर  प्राप्त
 संघ  के  साथ  विचार  विमर्श  के

 होता  तो  ऐसा  किया  जाता  है  प्र  उनके  तय  gar  कि  रनिंग  शेड  में  काम  पर  लगे
 अ्रनभव  का  लाभ  उनके  लौटने  पर  मालम

 हुए  कर्मचारियों  को  महीने  के  ata  से

 हो  रहा  है  ।  जहां  तक  कारखानों  के  yet  अधिक  सारे  काम  के  घंटों  के  लिये  साधारण

 सलाहकार  का  संबंध  उसके  कार्य  श्रमिकों
 दर  की  डेढ़  गनी  दर  से  निर्धारित  mer

 के  उनकी  सुरक्षा  कौर  कल्याण
 अधिक  काम  करने  का  भत्ता  दिया  जायेगा

 के  क्षेत्रों  में  हुई  प्रगतियों  के  संबंध  में  नवीनतम
 उक्त  संघ  तय बाते बात  स्वीकार कर  ली  है

 सूचना  देना  होशो  इस  तरह  वह  एक  सामंजस्य  र  mer  जारी  कर  दिये  गये  हैं  ।  में
 स्थापित  करने  वाले  निकाय  के  रूप  में  काम

 करता  है  ।  मेरे  माननीय  मित्र  श्री  नम्बियार

 इसकी  गहराइयों  में  नहीं  जाना  चाहता

 परन्तु  में  आपकी  आ्राइवासनਂ  देता  हुं  कि
 ने  सिलोकोसिस  प्रकार  का  फेफड़ों

 wa  भी  में  रेलवे  कर्मचारियों  के  लिये  कुद कं  की  चर्चा  की  |  मे ंउन्हें  आ्राइवासन  कर  तो  में  उसे  करूंगा  |  उक्त  कार्य
 हूं

 कि  हम  उस
 पर

 ध्यान  दे  रहे  हैं  ।  के  लियें  में  रेलवे  मंत्री  का  कृतज्ञ

 उसके  विषय  में  केवल  प्रयोग  ही  नहीं  कर  रहे  हुं  ।



 ४१६१  कारखाना  विधेयक  २७  अप्रैल  १९५४  कारखाना  विधेयक  ४१६२

 at  ato  ato

 में  अपने  मित्र  श्री  बेंकटारमन्‌  को  यह  प्रस्तावित  संशोधन  दो  घंटे  के  बीच  के  अवस्था

 प्राइ्वात्तन  देता  हूं  कि  नियमों  को  बनाते  की  व्यवस्था  करेगा
 ।

 में  यह  बता  देना

 समय  हम  इस  बात  का  विशेष  रूप  से  ध्यान  चाहता  हूं  कि  इन  प्रंतर्राष्ट्रीय  प्रचलनों  के

 रखेंगे कि  उन  में  किसी  धारा  के  ग़लत  निर्वचन  पालन  सेਂ  बच्चों  कौर  महिलाओं  को  इस

 के  कारण  पैदा  हो  सकने  वाली  कमी  या  त्रुटि  समय  मिल  रही  सुविधाओं  में  कोई  परिवतिर्त

 से  श्रमिकों  के  fiat  पर  विपरीत  प्रभाव  न
 नहीं

 होता  है  ।

 पड़े  ।  श्रमिकों  के  कल्याण  का  ध्यान  रखते
 में  और  बारीकियों  में  नहीं  जाना

 हुए  में  विधेयक  की  धाराओं  को  ध्यान पु बेक
 चाहता  हूं  ।  में  केवल  यह  निवेदन  करना

 देखूंगा
 चाहता  हूं  कि  जो  व्यापक  एवं  विस्तृत  विधेयक

 मेरे  माननीय  मित्र  श्री  प्रथिनाशलिंगम ू्  हम  प्रस्तुत  करने  जा  रहे  उसे  हम  वास्तव

 ने  पुछा  कि  २४०  दिनों  का  समय  किस  ara  में  व्यापक  बनायेंगे  ।  इस  चर्चा  के  दौरान

 पर  निर्धारित  क्या  गया  है  ।  वह  इस  में  लाभकारी  रूप  से  जो  बातें  कौर  मामले

 प्रकार  निर्धारित  किया  mar  है  :  एक  ag  उठाये  गये  हम  उन  सभी  का  ध्यान  रखेंगे  ।

 में  कुल
 ३६५

 दिन  होते  इनमें  से  साप्ताहिक  वे  बहुत  उपयोगी  होंगी  शर  उन  सभी  पर

 तथा  अन्य  छुट्टियां--श्रर्थात्‌  ५२  विचार किया  जायेगा  ।  इन  परिस्थितियों

 ८
 उत्सव  संबंधी

 ३०  ऐसे  दिन  जिनमें  में  में  सदन  से  शेरगिल  करूंगा  कि  ag  इस

 लाभकारी  विधान  को  पारित  कर  जो  कि
 मजूरी  सहित  छुट्टी  जमा हो  सकती  ३५  दिन

 बीमारी  या  हड़तालों  इरादी  के--जो  कुल  मजबूरियों  सहित  at  के  संबंध  में  विशेष

 मिला  कर  R44  होते  हैं--निकाल  दीजिये  ।  रूप  से  बहुत  उपयोगी  है  ।  इन  दादों  के

 इस  प्रकार  से  २४०  दिन  निर्धारित  हुए  साथ
 में

 अरपना  विधेयक  प्रस्तुत  करता  हूं  |

 उपाध्यक्ष महोदय  :  में  दूसरे  प्रस्ताव

 कुछ  माननीय  मित्रों  का  कहना  है  कि  को  सदन  के  मतदान  के  लिये  रखूंगा
 ।

 इस  विधेयक  से  उन  श्रमिकों  को  हानि  पहुंची  उपाध्यक्ष  महोदय  द्वारा  प्रस्ताव  प्रस्तुत

 है  जिनकी  काम  की  दिशायें  कभी  तक  अच्छी
 किया  गया  कौर  अस्वीकृत हुअ  ।

 रही  थीं--विशेषरूप  से  महिलायें  a  बच्चों

 उपाध्यक्ष महोदय  2  यह  है  :
 सारा  रात  को  काम  के  मामले  में  ।  यह  बात

 सहो  नहीं  है  ।  श्रंतर्राष्ट्रीय  श्रम  संगठन  के

 सदस्य  होने  के  नाते  हमें  कुछ  प्रचलनों को  evs  में  भ्र ग्रे तर  संशोधन  करने

 स्वीकार  करना  पड़ा  था  |  इसका  यह  we  वाले  विधेयक  जिस  रूप  में  वह

 नहीं  है  कि  पहले  उन्हें  जो  लाभ  प्राप्त  होते
 राज्य  परिषद्‌  द्वारा  पारित  किया

 गया  विचार  किया  जाये  ब रहे  उनमें  किसी  प्रकार  का  हस्तक्षेप

 है  ima  जो  संशोधन  प्रस्तुत  किया  गया
 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ

 है  उसे  वर्तमान  धारा  के  उपबन्ध  में  कोई

 अन्तर  नहीं  पड़ता  है  ।  केवल  पालियों  की  उपाध्यक्ष महोदय  :  सदन  इस  पर

 खण्डवार  विचार  करेगा  | बदली  संबंधी  प्रक्रिया  को  ग्रंतर्रष्ट्रीय  श्रम

 संगठन  के  अपेक्षाओं  के  अनुकूल  निर्धारित
 खण्ड  २  से  ९  तक  विधेयक  में  ae  दिए  गए

 करने  का  विचार  है  ।  सच  तो  यह  है  किं  खण्ड  o— (ATT  ५४  का



 ¥2GR  का  खाना  विधेयक  २७  अप्रैल  १९५४  कारखाना  विधेयक  ४१६४

 श्री  तुषार  चटर्जी
 :
 में  holidays  in  full  and  to  enable

 प्रस्ताव  करता  हूं  :  newspaper  printing  pfesses  to

 work  their  entire  night  shift
 पृष्ट  पंक्ति  २०  में

 of  six  hours  at  8.  stretchਂ
 के  बाद  one  hourਂ

 [  श्रमिकों  को  प्राणी  छट्टी  को  पुरी  तरह  से

 जोड़ा  जाये  ।
 मनाने  में  समझे  बनाने  के  लिये  तथा  समा चा

 मेरा  सुझाव  यह  है  कि  के  बदलने  पत्र-मुद्रगालयों  को  छ  घंटे  की  रात  की
 पूरी

 के  बहाने  काम  के  समय  को  बढ़ाने  की  शक्ति  पाली  में  एक  साथ  aa  करने  में  $...

 ऐसी  नहीं  होनी  चाहिये  जिसका  दुरुपयोग  बनाने  के  लिये  रखा  जाये
 ।

 किया
 जा

 सके
 ।  में  समझता  हूं  कि  इस

 मेरे  संशोधन का  लक्ष्य यह  है  कि
 संबंध  में  एक  निश्चित  समय  का  उल्लेख  कर

 दिया  जाये  जो  कि  एक  घंटे  से  अधिक  न  इस  बात  का  स्पष्ट  निर्देश  कर  दिया  जाना

 चाहिये  जिससे  श्रमिक  दीवारों  को  aret
 हो  ।  में  समझता  हूं  कि  मेरे  संशोधन  को

 स्वीकार  करने  में  सरकार  को  कोई  कठिनाई  gat  पूरी  तरह  से  मना  सकें
 प्रौढ़

 प्रेस
 भी

 लगातार  छे  घंटे  काम  कर  सकें  अन्यथा
 नटों  होगी  ।

 मालिक  इससे  भ्र तु चित  लाभ  उठायेंगे  |  यह

 श्री  वी०  ato  गिरि  :  में  अपने  माननीय  बात  व्याख्या  टिप्पणियों  में  मारी  भी  गई

 मित्र  को  यह  श्राइवासन  दे  तकता  हूं  कि
 है

 मुख्य  निरीक्षक  सेव  इत  बात  को  ध्यान

 में  भ्र ौर  इस  चीज़  का  भी  ध्यान  रखेगा  सभापति  महोदय  द्वारा  संशोधन  प्रस्तुत

 fer  श्रमिकों  के  लाभ  के  विरुद्ध  कोई  भी  काम  किया  गया

 a  किया  जाये  ।

 श्री  नम्बियार  :  यदि  माननीय  मंत्री

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :  wet यह  है  उक्त  संशोधन  कों  ठीक  उन्हीं  दंब्दों  में  न

 खण्ड  १०  विष  रक  का  मानें  तो  कन  से  कम  यां  तो  श्री  तुषार  चटर्जी

 बेने  ।
 पीपी

 के  data  के  अधिकार  कुछ  विशिष्ट  प्रयोजन

 निश्चित  कर  दिये  जायें  at  प्रीतम  समय
 प्रस्ताव  स्वीकृत  ह्  ।

 अवधि  छे  घंटे  से  ger  कर  पांच  घंटे  कर  दी

 खण्ड  १०  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  जाये  |  हमें डर  है  कि  न  होने  पर  मालिक

 ठाकुर  दास  भागने  पीठासीन  भ्रनुचित  लाभ  उठायेंगे  |

 श्री  ato  ato  गिरि :  प्रस्तावित  संशाधन खण्ड
 ११--

 ५४  का

 इस  प्रकार  है  कि  राज्य  सरकार  या  उसके

 भी  तुषार  चटर्जी

 :

 मैं  प्रस्ताव  करता
 ह

 नियंत्रण  में  मुख्य  लिखित  भ्रादेशें

 द्वारा  श्र  उसमें  बताये  गये  कारणों  से

 ४,  पंक्ति  २७  में  the  उपधारा  (१)  के  उपबंधों से  किसी  को  रखने

 reasons  specified  therein
 ”

 को  मुक्त
 कर

 सकते  फिर  भी  ats  श्रमिक

 feat  मध्यान्तर  के  लगातार  छे  घंटे  से  अधि ।'  उसमें  बतायें  गये  कारणों  के  लिये
 के  स्थान  पर  enable  workers  काम  न  करें  ।  इसमें  मुख्य  निरीक्षक  को

 कारण  बताने  पड़ेंगे  और  उसके  विरुद्ध  सरकार
 10  avail  themselves  of  half
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 वी०  वो

 २१ ८ स
 तक  अपील  भी  की  जा  सकेगी  ।  अतः  की  व्य  तक  साधारणतः  बेकार

 में  इरा  का  विरोध  करता  हूं  ।  इक्कीस  वर्ष  के  बाद  यदि  वे  बेकार

 भी
 होते  हैं

 तो
 वे  अरपना  सहारा  स्वयं  खोज

 ware  महोदय  द्वारा  संशोधन  मतदान
 लेते  हैं  ।

 के
 लिये

 रखा  गया  तथा  स्वीकृत

 मज़दूरों  को  इस  बात  की  अदा  देनी

 सभापति  महोदय  :  wer  यह  है  कि

 खण्ड  ११  विधेयक का  अंग  चाहिये  कि  इस  प्रकार  के  उनके  तीन  बच्चे

 हो  सकते  हैं  ।  परन्तु  इस  में  भय  इस  बात खण्ड  ११  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  :

 खण्ड  १२  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  ।
 का  श्रव्य  है  कि  इस  प्रकार  कुछ  परिवार

 उस  लाभ  से  वंचित  हो  जायेंगे  जो  वे खण्ड  -धारा  ५९  का

 प्राप्त कर  रहे  हें  ।  इस  के  लिये  हम  यह  निर्णय

 किं
 थी  नम्बियार

 :
 में  प्रस्ताव  करता  हूं

 कर  सकते  कि  यदि  अधिकतम  मजदूर

 के  लियें  लाभदायक  है  तो  उसकी  वह  सुविधा

 पृष्ट  ४,  पंक्ति  ५०  कौर  ५१
 है

 two  दी  जा  सकती है  ।  नहीं  तो  जैसी  दशा  भ्र भी

 children  below  the  age  of  इस  लिये  माननीय
 है  वैसी  ही  बनी  रहेगी  ।

 fourteen  years  requiring  in  all  मंत्री  जिस  रूप  में  चाहें  इस  संशोधन  को

 three  adult  consumption  unitsਂ  स्वीकार  कर  सकते  हें  ।

 वर्ष  से  aa  aa  वाले  दो  बच्चे

 जिनके  लिये  कुल  मिलाकर  तीन  वयस्क  श्री  द १  माननीय  मंत्री  ने  यह  नहीं

 बताया  कि  as  भ्रांकड़े  उन  को  कहां  से  प्राप्त उपभोग  एककों  की  आवश्यकता  के

 स्थान  पर  ‘three  children  below  हुए  ।
 यह  तो  सर्वविदित  है  कि  कम  वेतन  पाने

 the  age  of  twenty  one  years
 वालों  के  अधिक  बच्चे  होते  हें  ।

 नियमित  परिवार  की  परिभाषा  पर  फिर  सै
 requiring  in  all  five

 adult  consumption  unitsਂ  विचार किया  जाए  तथा  तथ्यों को  मान्यता

 (  वर्ष  से  कम  राय  वाले  तीन  बच्चे  दी  जाए

 जिन  के  लिये  पांच  बालक  उपभोग  एककों
 श्री  बोग  एस०  मुक्ति

 कम
 की  अ्रावइ्यकता  रखा  जाये  ।

 से  कम  पांच  इकाइयों  के  परिवार  को  स्वीकार

 में  कहना  यह  चाहता  हूं
 ।

 इतना
 तो  किया  जाये  तथा  बच्चों  की  संख्या  दो  से

 तीन  कर  दी  जाये  | श्री  वेंकटरमन  ने  भी  स्वीकार  किया  है

 कि  एक  परिवार  के  प्रौढ़ों  की  ated  संख्या

 जो  मद्रास  में  निकली  गई  थी  ४'€  है  ।  गनी  ato  ato  गिरि
 :

 यह  उचित

 मज़दूरी  RexXo  में  दी
 गई

 "€£  अकड़  के  दृष्टिकोण  से  ठीक है  परन्तु

 ब्याहा  रिक  कार्यों  के  लिये  इस  को  पांच
 परिवार  की  परिभाषा  के  आधार  पर  तय्यार

 किया  गया  था  ।  संभी  पक्षों  ने  बहुत  वाद
 समझा जाना  चाहियें  ।

 विवाद  के  बाद  तै  किया  था  fH  यहीं  उचित

 चौदह  वर्ष  के  स्थान  पर  २१  वर्ष  कर  जब  कौर  अधिक  व्यापक  प्रस्तुत

 देना  चाहिये  क्योंकि  बेकारी  इतनी  अधिक  किया  जायेगा  तभी  सभी  मज़दूर
 संगठन  अपने

 है  कि  मज़दूरों  के  बच्चे  चौदह  वर्ष  से  लेकर  अपन  विचार  रख  सकते  हैँ  ।
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 सभापति  महोदय  द्वारा  संशोधन  इस  बात  का  एक  स्फट  उपबंध  होना  चाहिये

 कि  अतिरिक्त  समय  के  लिये  अतिरिक्त
 दान

 के
 लिये  रखा  गया  तथा  हुआ

 |

 मज़दूरी  देने  में  उस  कुल  समय
 का

 हिसाब

 सभापति महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :  लगाया
 जाये

 जितना  कि
 वे

 कारखाने  में

 १३  विधेयक  का  अंग  बने  ।'  काम  के  घंटों  के  रूप  में  बिताते हैं  ।  पृष्ठ

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ
 ५  के  अन्त  में  जो  परन्तुक  ह  वह  नितान्त

 अ्नावस्यक  है  तथा  राज्य  सरकारों  को  इस
 खंड १३  विधेयक में  जोड़  दिया  गया  |

 खंड  १४  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  |
 सम्बन्ध  में  यह  अधिकार  नहीं  दिया  जाना

 चाहिये
 खंड

 १५--  ६४  का

 att  तुषार  चटर्जी  :  में
 प्रस्ताव  करता श्री  ato  Fo  सौ घरो  :  म  प्रस्ताव

 करता  हू  :  &

 पृष्ठ  ५  में  पंक्ति  ५०  के  बढ़ा

 दिया
 (१)  पंक्तियां  २०  २१

 हटा  दी  जायें ;  तथा
 further  that

 work  beyond  ten  hours

 (२)  पंक्ति  २२  मं
 ~  0.0  put  in  by  the  worker  in

 निकाल  दिया  जाये

 respect  of  such  emer-

 (२)  पृष्ठ  ४  पंक्ति  ३२  के
 gency  carry-Overs  shall

 यह  बढ़ा  दिया  जाये
 rank  as  part  of  his

 vided  that  extra  wages  work  for  the  succeeding
 for  Overtime  are  paid  cal-

 day  and  that  such  work

 culating  the  entire  period  shall  be  paid  at  the  rate

 they  are  at  the  factory  as
 not  less  than  three  times

 working  hoursਂ
 the  ordinary  rate  or

 अ्रावव्यक यह होगा कि उस' कुल यह  होगा  कि  उसਂ  कुल  wages.

 समय का  हिसाब  लगाकर  जितना

 कि  उन्होंने  कारखाने  में  काम  के
 Provided  further  that

 घंटोंਂ  के  रूप  में  बिताया  उन  को
 the  work  in  respect  of

 such  emergency  carry- अतिरिक्त समय  के  लिये  अर्ति  क्त

 मजदूरी  दी  किन
 overs  shall  further  be

 पृष्ठ  ४  में  पंक्तियां  regulated  by  rules  pres-

 cribed  in  that
 VR-Yo  हटा  दी  जायें  गे

 भारत  सरकार
 ने  इस  विधेयक  में  यहाँ  शौर  भी  कि  अगले

 जो  संशोधन  करने  का  विचार  किया  है  उस  दिन  के  faa  स्थागित  किये  गयें

 से  ata  अधिनियम  के  संचालन  में  जो  ऐसे  आपातकाल न  कायें  के

 शिथिलता  उत्पन्न  होगी
 उस  से

 मालिकों  सम्बंध में  दस  घंट
 के  अतिरिक्त

 fear  कार्य  जो  किसी
 को  लाभ  होगा  तथा  मज़दूरों  को  हानि  पहुंचेगी  ।
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 तुषार

 मज़दूर ने  हो  उसके  art  साधारण
 के

 साये
 के  हिसाब से  मज़दूरी

 दिन  के  काय  का  एक  भाग  समझा  दी  जाती है  जब  कि  भारत में  इसी  की  ax

 ऐसे  कार्य के  लिये  दुगनी है  ।  इसमें  परिवर्तन

 मज़दूरी
 दी  जायेगी  वह  करने  की  आवश्यकता  नहीं  है  ।  यह  सुझाव

 दर  के
 तीन  गुने

 से  भी  मुझे  मान्य  नहीं  है  कि  इस  अतिरिक्त

 कम  के  हिसाब  से  न  होगी  ”]  श  को  भ  दिवस  के  कार्य  का  एक  भाग

 यह  ate  भी  कि  ae  समझा  जाये  ।

 दिन  के  लिये  स्थगित  किया  गया
 सभापति  महोदय  gt  श्री  eto  के०

 ऐसा  आपातकालीन  इस

 सम्बंध  में  जाने  वाले
 चौधरी  तथा  श्री  तुषार  चटर्जी

 के
 संशोधन

 मतदान  के  लिए  रखे  गये  cat  अस्वीकृत
 नियमों  द्वारा  नियमित  क्यां

 हुए |

 यदि  कोई  मज़दूर  काम  पर  नहीं  भ्राता
 सभापति  महोदय :  et  यह  है  :

 १४५  विधेयक  की  रंग  बने  ।'

 है  तथा  उसके  पहुंचे  काम  करने  वाले  मज़दूर
 प्रस्ताव  स्वागत  हुआ

 जो  निर्धारित  समय  कें  भ्रर्नुसार  wet  काम

 के  घंटे  पुरे कर  चुका  इस  नाग़ा  करने
 वाले  खंड  १५  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  ।

 मजदूर  का  काम  कराया  जाता  है  तो  इस  खंड  १६  तथा १७  विधेयक में  जोड़
 काम  की  उसके  श्रागामीं  दिवस कें  ard  का

 दिये  गये  |

 एक  भाग  wat  जाना  चाहिये  तथा  इस
 खंड  ¢¢—( ATT  ७०  का

 काम  के  लिये  उसे  जो  मज़दूरी  दी  जाये  a

 उस  कीं  देर  साधारण  मज़दूरी
 की

 दर  से
 श्री  टी०  Fo  चौधरी  म  प्रस्ताव

 करता हूं  : तीन  गूना  होनी  चाहिये  ।

 ६  पंक्ति  २०-२३  के  स्थान
 श्री  ato  ato  गिरि  :  धारा  ५९  के

 पर  यह  रखा
 भ्रनुसौर  नौ

 घंटे  के  दिन  तथा
 ४८  घंटे

 के
 the

 सप्ताह  के  हिसाब  से  जितने  भी  अतिरिक्त

 समय  में  काम  जाता है  उसके  लिये  purpose  of  this  subsection,

 अतिरिक्त  aaa  का  वेतन  दिया  जाता  है  |  ‘Night’  means  7  P.M  to  AM

 कुछ  ऐसे  कारखाने  है  में
 काम  लगातार

 उपधारा  के  प्रयोजनार्थ

 होता  रहता है  ।  कभी  कभी  एसा ७  होता  है

 कोई  मज़दूर  अपनी  पाली
 में  नागों  कर

 श्रुति  का  at  होगा  ७  म०  १०  से
 लेकर

 ६  Ho  Jo  तक  ।']
 देता है  ।  ऐसी  दशा  मूं  हो  सकता  है  कि

 पिछली  पाली  मज़दूर  को  श्रीलंका  कुछ  बातों  में  भारतीय  विधि  श्रन्तर्राष्ट्रीय

 कार्य करने  के  दूसरी  पाली  में
 भी  श्रम  संगठन  द्वारा  निर्धारित  प्रचलित

 संयोजक  विधेयक कार्य  करना  पड़ े।  से
 भी

 ५  बढ़ा  gar  है
 ।

 फिर  समझ  में

 में  उसी  का  उपबंध  किया  गया  है  ।  अ्रधिकांश
 नहीं  जाता  कि  कानून  के  वर्तमान  उपबंधों

 देशों  में  अतिरिक्त  समय  के  के  लिये
 के

 अनुसार
 जो  सुविधायें  मजदूरों  को  गत
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 dra  वर्ष  से  प्राप्त  हें  wa  उनमें  कौन  सी  माननीय  मंत्री  at  कहना है  प्रत्येक

 कठिनाई  गई  है  ।  इसलिये  में  चाहता  प्रौढ़  को  गत  वर्ष  के  काम  के  प्रत्येक  २०  दिन

 हूंकिखंड  १८  तथा  १९  में  प्रस्तावित  व्याख्या  के  पीछे  एक  दिन  की  छुट्टी दी  जायेगी  तथा

 इसी  प्रकार  बच्चे  को  १५  दिन  के  पीछ  एक के  स्थान  पर  यह  नई  व्याख्या रखी जावे  कि

 इस  उपधारा  के  प्रयोजनों  का  ः
 दिन

 की  ।
 में  चाहता  हूं  कि  प्रौढ़ को  ग्यारह

 होगा
 ७  To

 से  लेकर  ६  (५  तक
 दिन  के  काम  के  पीछे एक  दिन की  छुट्टी  दी

 पहले  भी  कानून  में  यहीं  उपबंध
 था

 तथा  इस  प्रकार  ग्यारह  मास  काम  करने  के

 उसे  बदलने  का  कोई  कारण  नहीं  है  ।  ७.  वह  एक  मास
 की

 छुट्टी  ले  सकेगा  |

 इस  संबंध  में  रेलवे  भ्रमित
 छुट्टियां  देती

 श्री  ato  ato  गिरि
 :

 जो  कुछ  में  कह

 चुका हूं  उसके  अतिरिक्त  मझ  कौर  कुछ
 हे  श्र में  चाहता  हूं  कि  मजदूरों  के  लिये

 नहीं  कहना  है
 ।

 जो  क़ानून  बनाये  जायें  वह  ऐसे  हों  Ta  रेलवे

 के  इसी  प्रकार  बच्चों  को  १४५  दिन के

 सभापति  महोदय  द्वारा  संशोधन  काम  के  स्थान  पर  सात  दिन  के  काम  के

 दान  केਂ  लिए  रखा  गया  तथा  अस्वीकृत  हुआ  ॥  पीछे  एक  दिन  की  छटी  दी  जाये  ।

 सभापति  महोदय
 :
 प्रदान यह  है  :

 १८  विधेयक  दूसरी  बात  ag  है  कि  छुट्टी के  लिये

 १५  दिन  पहले  प्रार्थना  पत्र  देने  का  नियम का  अंग  बनें  ।

 बहुत  कठोर  है
 ।

 वास्तव  में  इसके  लिये

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  सात  दिन  से  अधिक  की  पाबंदी  नहीं  होनी

 चाहिये  ।  मान  लीजिये  किसी  को  कोई खंड १८  तथा  १९  विधेयक में  जोड़

 fea  गये  ।  अकस्मात  वसा  कोई  घरेलू  काय  हो  या

 कोई  न्यायालय  इत्यादि  का  काय  हो  गौर
 खंड  २०-(पा«च्छेद  ८  के  स्थान

 पर
 नये  परिच्छेद  का  रखा

 मज़दूर  उसके  लिये  छूटी  लेना  चाहता  हो  तो

 उसे  यह  सुविधा  होनी  चाहिये  कि  साते

 ो
 नम्बियार  :  में  प्रस्ताव  करता

 दिन  के  भीतर  प्रार्थना  पत्र  देकर  ag  छुट्टी
 ह

 ले  सकता है  ।  जीत
 की

 हुई  छुट्टी  के  संबंध

 (१)  पृष्ठ  ७,  पंक्ति  ६  we  में  ऐसा  तो  होता  नहीं है  ।  न  जाने  fae
 | ह

 twenty
 ”

 के  स्थान  श्राघार पर  माननीय  मंत्री  ने  यह  १४५  दिन

 पर  शब्द
 |

 का  प्रतिबंध  लगाया है
 ।  काम न  बंद  होने

 रखा  जाये  |
 पाये  इस  के  लिये

 भी
 यह  श्रावक  नहीं

 (२)  पृष्ठ  ७,  पंक्ति  ८  शब्द  ‘fifteen’
 हैं  कि  १५  दिन  पहले  सुचना  दी  जाये  ।  मालिक

 सात  दिन  में  भी  इस  की  व्यवस्था  कर  सकता
 के  स्थान  पर  शब्द  ‘seven’

 रखा  जायें  ।  है  ।  मं  निवेदन  करता  हुं  कि  मेरा

 संशोधन  स्वीकार कर  लिया  जाये  ॥

 (३)  पृष्ठ  ८,  पंक्ति  २  शब्द

 fifteen  सभापति  महोदय  :
 में  समझता  हूं

 र
 | | शब्द  seven’  रखा  कि  संशोधन  संख्या  ३१  प्रस्तुत  नहीं  किया

 गया &  |
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 थ्री  नम्बियार  प्रस्ताव  करता  इसके  अंतगर्त  राज्य  सरकारों को  स्वविवेक

 हूँ  3  का  प्रयोग  करके  कुछ  फैक्टरियों  आदि  को  मुक्त

 में
 4.0  रखने  का  अधिकार  दिया  गया  ह  ।  में  चाहता

 पृष्ठ  &,  पंक्ति  १०  में  exclusive
 हूं  कि  राज्य  सरकारों  से  अधिकार  लिया

 of  any  overtime  and  bonus

 but  inclusive  of
 ी  चाहिये  क्योंकि  हमें  मालम  हैं  कि  इस

 ['  अ्रतिरिक्त
 दिशा  में  उनका  काम  संतोषजनक  नहीं  रहा  हैं

 ।

 समय  को  wad तथा  बोनस  को

 छोड़कर  परन्तु  के  सभापति  महोदय  द्वारा  उक्त  संशोधन

 शब्दों के  स्थान  पर  सदन  के  सामने  गए  |

 of  overtime  bonus’

 श्री  चार  चटर्जी  :  में  प्रस्ताव  करता
 समय की  मज़दूरी  बोनस  समेत

 शब्द रख  जाय  हूं कि

 श्री  टी ०  Fo  चौधरी  :  खण्ड  २०  के  पीठ ७  की  पंक्ति  १२  A  शब्द  ord-

 सम्बंध  में  मेरे  तीन  संशोधन  हें  ersਂ  [|  के  पश्चात  शब्द

 the  days  covered  by  any  legal
 में  प्रस्तावਂ करता  हूं

 (१)  पृष्ठ ७,  पंक्ति २  मे
 strikeਂ  किसी  aa  हड़ताल  म  आन

 वाले  जोड़  दिये  जाय  ।

 240  days  २४०  दिनਂ
 1

 २४०  दिन  गिनने  के  लिए  ag  दिन  भी शब्दों के  स्थान  पर  days  [200

 शब्द  रखे  जायें  ।
 शामिल  रखे  गए  हें  जबकि  कमकरों  को

 ८...  स्थायी  रूप  से  निकाल  दिया  गया  हो  ।  में  निवेदन
 (२)  पृष्ठ  ७,  पंक्ति  १८  240

 d  ays  २४०  शब्दों  के
 करना  चाहता हूं  कि  इस  में  वैध  हड़ताल  के

 दिन  भी  शामिल  होने  चाहियें  क्योंकि  कमकरों
 स्थान  पर  days  [२००

 को  अपनी  वैध  मांगें  मनवाने  के  लिये  हड़तालों
 शब्द  रख  जाय  |

 की  शरण  लेनी  पड़ती  है  ।  यदि  इन  दिनों  को

 (३)  पृष्ठ  &  तथा  20  में
 शामिल  न  रखा  गया  तो  बहुत  से  कमकरों

 का

 क्रमानुसार  पंक्तियां  Vg—VE  तक  तथा  निशान  होगा

 2-v  त+  हटा  दी  जायें  ।

 सभापति  महोदय  द्वारा  उक्त  प्रस्ताव
 प्रतिशत  मिलने  वाली  वेतन  छुट्टियों

 को  अजित  करने  के  वर्तमान  विधेयक
 सदन  के  रखा  गया  |

 के  प्र तू सार  २४०  दिवस  के  अनवरत  साथ
 विधेयक  के

 का  किया  जाना  पुर्व  प्रतिबंध  है  ।  में  चाहता
 श्री  ato  एस०  मति

 उपबन्धों  के  अन्तर्गत  कमकरों को  ३६५  दिन

 हूं  कि  इसे  घटाकर  २००  दिन  कर  दिया
 काम  करने  के  बाद  ot  दिन  की  छुट्टियां

 जाये  |  अपन  तीसरे  संशोधन  में  कहना

 चाहता  हुं  कि  पृष्ठ  €  में  पंक्तियां  ४७-४९
 मिलेंगी  मेरे  विचार  में  ये  छुट्टियां कम  से

 कम  ३०  दिन
 की  होनी  चाहियें

 |
 उनकी

 वैध
 तक  हटा  दी  जायेँ

 आकांक्षाएं  पूर्ण  की  जानी  चाहियें  ।  ऐसा

 अगले  नष्ठ  पर  मेंने  १  से  लेकर  ४  करना  न  केवल  कमकरों[के  हित  में
 हूँ  अपील ~

 की  पंक्तियों  को  हटाने  का  प्रस्ताव  किया  है  ।  काम के  हित  में  भी  है  ।
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 दूसरी  बात  यह  है  कि  दिन  गिनते  समय  श्री  डी०  ato  शर्मा :  में  माननीय  मंत्री

 टाइम को  भी  ध्यान में  रखा  जाना
 को  यह  विधेयक  प्रस्तुत  करने  के  लिये  बधाई

 चाहिये  |
 देता  किन्तु  मुझे  उन  से  यह  शिकायत

 थी  ato  ato  में  इन  संशोधनों
 है  कि  जब  भी  वह  कोई  नया  विधेयक  अथवा

 संशोधन  विधेयक  पेश  करते  हें  तो  वह  कहते
 को  स्वीकार  करने  में  असमय  हूं  ।

 हें  कि  इस  विषय  पर  एक  अधिक  व्यापक

 जहां  तक  नोटिस  कालावधि  का  सम्बंध  विधान  प्रस्तुत  किया  जायगा  ।  में  उन  से

 दन  करता  हूं  कि  इस  तरह  के  बेकार  के
 वचन

 यह  कोई  नया  उपबन्ध  नहीं  ।  छुट्टी के

 लिये  नियोजक  को  १५  दिन  का  नोटिस देने
 न  देने  चाहियें  तथा  जो  विधेयक  प्रस्तुत  किये

 का  उपबन्ध  aaa  अधिनियम में  मौजूद
 जाते  उन्ही ंके  द्वारा  सुधार करने  की

 कोशिश की  जानी  चाहिये  । el  हम  इसे  कम  नहीं  कर  सकते  हैं  क्योंकि

 नियोजक
 को

 दूसरा  कमकर  ढूंढ़ने  के  लिये  मेंने  इस  विधेयक  को  भली  भांति  पढ़ा

 समय  मिलना  चाहिये  |
 मेंने  दोनों  ओर  से  भाषण भी  सुना  तथा  में

 सभापति  महोदय  द्वारा  श्री  नम्बियार  इस  निष्कर्ष  पर  पहुंचा  हूं  कि  इस  विधेयक
 ~

 के  संशोधन  मतदान  के  लिए  रखें  गए  तथा
 में  सद्भावना  सहित  अधिकतम

 अस्वीकृत हुए
 कार्यवाही '  के  सिद्धांत  का  अनुसरण  किया  गया

 है  ।  श्रम  सम्बन्धी  विधान  तथा  समाज  कल्याण
 सभापति  महोदय  द्वारा  श्री  टी०  के ०

 सम्बन्धी  विधान  में  हमें  इसी  सिद्धान्त  को  ध्यान

 चौधरी  के  संशोधन  मतदान  के  लिए  रखे
 में  रखना  नहीं  तो  इससे  झगड़े  पैदा

 गए  तथा  अस्वीकृत  हुए ।  होने  की  आशंका हैं

 सभापति  महोदय  द्वारा  श्री  तुषार  मुझे  प्रसन्नता है  कि  यह  विधेयक

 जिया  का  संशोधन  मतदान  के  लिए  रखा  राष्ट्रीय  श्रम  संगठन के  सिद्धान्तों  के  आधार

 गया  तथा  अस्वीकृत  हुआ  |  पर  बनाया गया  है  ।  यह  संस्था  अब  और भरी

 व्यापक  हो  रही  है  क्योंकि  इस  में  अब  वह
 सभापति  महोदय

 :
 प्रशन  यह  है

 २०  विधेयक  का  अंग  बने  शै  देश  भी  शामिल  हो  रहे  हैं  जोकि  इस  में  पहले

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  |  शामिल नहीं  थे  ।

 खंड  २०  विधेयक  में  जोड़  दिया
 यह  एक  सराहनीय  बात  है  कि  यह

 खंड  २१  विधेयक में  जोड़  दिया  गया
 यक  केंद्र  तथा  राज्यों  की  पारस्परिक  बातचीत

 खंड  १  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  |
 के  परिणामस्वरूप प्रस्तुत  किया  गया  है  ।

 नाम
 तथा  अधिनियम सूत्र  विधेयक  में  यह  एक  स्वस्थ  तथा  सुंदर  तरीका  मुझे

 जोड़  दिये  गए
 भरोसा  है  कि  इस  तरह  के  विधेयक  से  स्थिति

 थी  ato  वो०  में  प्रस्ताव करता  में  काफी  सुधार  आ  सकता  है  ।

 हूं
 किः  एक  माननीय सदस्य  ने  बताया  कि

 को  पारित  किया  जाये  (1  निरीक्षक  वर्ग  शोषक  ar  का  काम  करता  है

 सभापति  vet  यह  है  कि  :  तथा  वह  मज़दूरों  की  कठिनाइयों को  नहीं
 को  पारित  किया  जाये  ड  समझता  है  ।

 में  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  हमें
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 डी०  ato

 इस  तरह  का  वर्गीकरण  न  करना  चाहिये  |  यह  बड़े  संतोष  का  विषय  हे  कि  जीविका

 वर्गभेद  का  झगड़ा  यहां  खड़ा  न  करना  चाहिये  |  विद्वेष के  कारण  उत्पन्न  रोगों के  बारे  में

 हम  भारतीय  हें  ।  यहां  कोई  दोषी  आदि  निक  अध्ययन  किया  जा  रहा  है  ताकि  इन  सेटों

 का  प्रश्न नहीं  ।  से  बचने  के  लिये  आवश़्यक  उपायਂ  किये  जा

 थ्री  नम्बियार  क्या  हम  वगंविहीने
 में  सरकार  से  निवेदन  करूंगा  कि  वह  इस  वैसा

 निक  जांच  पड़ताल  के  क्षेत्र  को  अधिक  से  अधिक
 समाज

 की
 अवस्था  पर  आ  पहुंचे

 व्यापक  बनाये  ताकि  इसमें  सब  प्रकार  के

 श्री  डी०  ato  zat  हमारा  समाज
 फ़ैक्टरी  मज़दूर

 आ
 जायें

 |

 अन्य  देशों  के  मुकाबले  में  काफ़ी  वर्ग विहीन

 छुट्टी
 और

 मजूरी  के  लिये  भी  अंब  पहले

 यह  विधेयक  नियोजकों  तथा  कमकरों
 से  कहीं  अच्छी  व्यवस्था कर  दी  गई  है  ।  जहां

 तक  आदर्श  परिवार  की  हिसाब  लगाने  का
 तथा  अन्य  सम्बन्धित  पक्षों  की  आपसी

 चीत  के  परिणामस्वरूप  तैयार  किया  गया
 प्रदान  में  चाहता हूं  कि  माननीय  मंत्री  इसमें

 केवल  आंकड़ों  की  दृष्टि  से  ही  काम
 करें

 इस  सिद्धान्त  से  देश  का  बहुत  भला  होगा  ।
 बल्कि  इसके  लिये  वह  मानवी  दृष्टिकोण  भी

 इस  विधेयक  में  कई  ऐसे  उपबन्ध  हैं  जिनसे  अपनायें  |  मुझे  पुरा  विश्वास  है  कि  यह  विधेयक

 कि  श्रमिकों  का  कल्याण  होगा  ।  स्त्रियों  तथा  हमारे  देश  के  मज़दूरों  के  लिये  बहुत

 तरुण  व्यक्तियों  को  रात  में  काम  पर  लगाना
 कारी  सिद्ध  होगा  ।  यह  कहना  गलत  है  हम

 निषिद्ध  ठहराया  गया  है  ।  यह  एक  प्रशंसनीय
 संविधान  में  निहित  उद्देश्यों  का  पालन  नहीं

 काम  हुआ  है  |
 कर  रहे  हरेक  समझदार मज़दूर  इस  बात

 का  अनुभव कर  सकता है
 कि  उसको  अंब

 कुछ  लोगों  का  कहना  है  कि  इस  विषय  पहले  a  कहीं  अधिक  सुविधाएं  मिल  रही
 में  हमारी  प्रवर्तन  व्यवस्था  ठीक  नहीं  है  और

 और  उसके  आराम  का  अब  पहले  से  ज्यादा
 ae  कमजोर ai  मेरा  यह  विचार  है  कि  इसमें

 ध्यान  रखा  जा  रहा  है  ।  मेरा  विश्वास है
 कमज़ोरी  तो  नहीं  है  परन्तु  कुछ  तेज़ी  लाने  की

 कि  हम  अपने  यहां  वर्गहीन  समाज  स्थापित

 आवश्यकता  जरूर है  ताकि यह  और  अधिक
 करने  के  संबंध  में  बहुत  कुछ  आगे  बढ़  चुके

 ज़िम्मेदारी  से  काम  कर  सके  ।  चुंकि  माननीय
 हैं  ।

 मंत्री  पहले  से  ही  इस  विषय  में  कदम  उठा  रहे

 इसलिये  मुझे  omar  है  कि  उनके  प्रश्नों  श्री  एच०  एन०  मुकर्जी

 से  हम  इस  व्यवस्था  को  ठीक  कर  सकेंगे  ।  उत्तर-पुर्व  )
 :  फ़ैक्टरी  के  कानूनों  में  सुधार

 फ़ैक्टरी  इंस्पेक्टरों  की  संख्या  बढ़ाई  जा  रहीਂ  करने  वाले  इस  विधेयक  का  में  समर्थन  तो

 है  और  फैक्टरियों  का  डाक्टरी  निरीक्षण  भी
 करता  हुं  परन्तु  मेरी  शिकायत  यह  है

 लाभप्रद  सिद्ध  हो  रहा  है  ।  मुझे  पता  लगा  है  इस
 क

 क्षेत्र  बहुत  सीमित  इसे
 प्रौढ़

 श्रमिक

 कि  फ़ैक्टरी  इंस्पेक्टरों  को  और  बड़े  पैमाने  व्यापक  होना  चाहिये  था  ।  इसਂ  को  इतना

 पर  प्रशिक्षण  दिया  जा  रहा  हैं  और  अन्य  व्यापक  नहीं  बनाया  गया  है  जितना  हम  चाहते

 औद्योगिक  देशों के  अनुभव  के  आधार पर  यहां  इसलिये  यह  विधेयक  हमारी  श्राशात्ों

 भी  फैक्टरियों  से  संबंधित  समस्याओं  को  हल  को  पुरा  नहीं  करता  |  हम  जानते हे  कि  जब
 तक

 रने  के  लिये  प्रगति  की  जा  रही  है  हमारी  सरकार  वर्तमान  रूप  को  नहीं
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 बदलेगी
 तब

 तक  इस  प्रकार  के  कानूनों  का  क्षेत्र  मज़दूरों के  कल्याण  के  लिये  उन्हों ने  बहुत  कुछ

 उतना
 नहीं  हो  सकता  जितना  कि  उसे  होना  किया  है  परन्तु  मुझे

 खद
 है  कि  जिन  बातों  को  वह

 चाहिये  ।  तय  करते  हैं  उन  का  मंत्रिमंडल  द्वारा  समान

 रेलवे  रनिंग  शेडों  को  फैक्टरी  की
 नहीं  होता  ।  में  नहीं  जानता  कि  संयुक्त  उत्तर

 दायित्व  की  प्रणाली  में  इस  तरह  की  बात
 परिभाषा  में  लाने  के  yet  के  सम्बन्ध  मझे

 कसे  हो  रही  है  कि  माननीय  श्रम  मंत्री  जित  बातों
 माननीय  वित्त  मंत्री  ने  बताया  था  कि  वह

 रेलवे  मंत्री  से  इस  विषय  पर  बात  कर  रहे  हे

 का  फ़ैसला  करते  ह  उन  की  फिर  से  जांच  की

 जात  है  और  उन्हें  क्रियान्वित  नहीं  किया

 वह  करते  है  कि  रेलवे  कमंचारी
 जाता |  यही  वजह  है  किਂ  हम  मंत्री  महोदय केਂ

 फ़ेडरेशन
 से  उन  की  जो  बातचीत चल  रही  है

 उस  का  कुछ  प्रिया  नतीजा  निकलेगा ।  यद्यपि
 आश्वासनों को  स्वीकार  करने  में  हिचकिचाते

 हे  क्योंकि  हमारा  अन  भव  हमें  यह  बताता है  कि
 मुझ  पूर्वत्तिर रेलवे  के  सियालदह  डिवीजन

 सरकार  की  मज़दूरों  के  सम्बन्ध  में  कोई  स्पष्ट
 के  कर्मचारियों

 की
 श्रीवास  सम्बन्धी  सुविचारों

 के  सिलसिले  में  भ्रपने  प्रश्न  के  बारे  में  माननीय
 नीति  नहीं  है  ।

 रेलवे  मंत्री  के  वक्तव्य  का  जो  गन भव  है  उस  से
 मुझे  विश्वास  है  कि  एक  मज़दूर-संघवादी

 इस  सम्बन्ध  में  कुछ  कठिनाइयां दिखाई  होने  के  नीति  माननीय  श्रम  मंत्री  पूंजीपतियों

 शर  मजदूरों के  बीच  केवल  समझौता  कराने
 देती  हें  परन्तु  फिर  भी  में  are  करता  हूं

 कि  रेलवे  रनिंग  gel  को  भी  इस  विधेयक  में  ही  विश्वास  नहीं  रखते  प्रौढ़  यही  वजह  है

 के  क्षेत्र  में  शामिल  कर  लिया  जायेगा  शर  fr  मज़दूरो ंके  लिए  क़ानून  बनाने  की  भ्र पे क्षा

 द्विदलीय  या  त्रितलीय  समझौतों  को  जो  वह वहां  के  कर्मचारियों को  भी  सुविधायें

 दी  जाने  लगेंगी  जिन  की  इस  विधेयक  में  अच्छा  समझते  हं  उस  से  मं  सहमत  नहीं  ।  म॑

 व्यवस्था की  जा  रही  है  ।  मानता  हूं  कि  ऐसे  समझौतों  से  कोई  नुक़सान

 भी  ato  ato  गिरि  :  में  माननीय  मित्र
 नहीं  परन्तु  जब  सरकार  के  ग्रेग  के  रूप  मं

 को
 बता  सकता  हूं  कि  रेलवे  मंत्रालय  श्र

 काम  करते  ह  तो
 श्राप  को  मज़दूरों  के  सम्बन्ध  में

 क़ानून  बनाने  चाहियें  और  ऐसी  व्यवस्था
 पक मं चारी  फ़ेडरेशन  में  एक  समझौता

 स्थापित  करनी  चाहिये  जिस  के  द्वारा  ये  क़ानून
 हो  गया  है  ।

 ठीक  प्रकार  से  क्रियान्वित  किये  जा  सक  |

 म
 चाहता

 था
 कि  श्रम  मंत्री  हमें  यह  हम  देखते हैं  हमारीਂ  सरकार  इन  कानूनों

 बतात कि  अरब  तक  फ़ैक्टरी  सम्बन्धी कानूनों  को  ठीक  तरह  से  लाग  नहीं  कर  रही  क्योंकि

 से  किस  तरह  काम  चलता  रहा  है  क्योंकि  हम  वह  पूँजीपतियों  कौर  पैसे  वाले  लोगों  से  डरती

 देखते  हें  कि  राज्यों  ने  इस  विषय  में  जो  रिपोर्ट  है  ।  यह  बड़े  खेद  की  बात  है  किਂ  हमारे  यहां  के

 दी  वे  पूरी  नहीं  है
 ।

 हमें  यह  भी  पता  चला  है  मजदूर  भी  ऐसी  हालतों  में  रह  रहे  हे

 कि  सारे  राज्यों  में  जो  फ़ैक्टरी  निरीक्षण  विभागਂ  जिन्हें  बाहर  केਂ  देशवासी  कभी  सोच  भीਂ  नवदीं

 उन
 म
 कर्मचारियों की  बहुत  कमी  है  सकते  |  यह  हमारे  देश  कीਂ  महानता  के  प्रतिकूल

 जिस
 के  कारण  बड़ी  कठिनाइयां  उठानीਂ  पड़  है  कि  हमारे  यहां  के  लोग  अब  भी  जानवरों की

 रही  हें  ।
 मुझे  पता  है  कि  माननीय  मंत्री  एक  सी  हालत  में  रहत ेह  ।  ज॑सा  माननीय  मंत्री

 व्यापक  विधेयक  लाने  का  विचार  कर  रहे  है  ।  जानते  अलाभकर  के  मज़दूर  एक  नया  समाज

 में  जानता  हूं  कि  माननीय  वित्त  मंत्री
 बहुत

 बनाने  के  प्रयत्न में  लगे  हुए हें  जिस में
 पुराने  एवं  अनुभवी  मजदूर  संघवादी  है  ।  लोग  शासक  हो  सकेंगे  जो  कुछ  कार्य  करते हें
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 भाग  ग  राज्य  विधान
 संशोधन  विधेयक

 वो०  वी०

 कौर  जो  कुछ  काम  नहीं  उन्हें  खाने
 का  समाप्त  जायेगा  |  केवल  इसी  स्वरूप में

 अधिकार  नहीं  होगा  ।  हम  इस  प्रकार  के  समाज  हम  महत्वपूर्ण श्रम  विधान  का  विचार  कर

 की  स्थापना करना  चाहते  हे  ।  सकते  ह  तथा  में  श्रम  मंत्री  से  निवेदन  करता हूं

 कि  वह  इस  स्वरूप  का  ध्यान  रखें  ।
 श्रम  मंत्री  तथा  सरकार  को  ऐसी  नीतियों

 का  पालन  करना  चाहिये  जिन  से  हमारी
 राज्य  परिषद  के  सन्देश

 कार्मिक-श्रेणी  में  यह  भावना  उत्पन्न  हो  जाये

 कि  वे  उन  धनी  व्यक्तियों  के  लिये  काय  नहीं
 सचिव

 मुझे  सदन  को  यह  सूचना  देनी  है

 कर  रहे  हे  जिन  का  अप्रत्यक्ष रूप  में  सरकार  पर  कि  मुझे  राज्य
 परिषद्‌  से  भ्रनहूं  तांगों  का  निरोध

 अधिकार  अपितु  स्वयं  अपने  लिये  तथा
 तथा  भाग  ग  राज्य-विधान

 भावी  पीढ़ियों  के  लिये  एक  उत्तम  समाज  संशोधन  १९४४,  की  एक  प्रति  प्राप्त

 निर्माण  करने के  लिये  काम  कर  रहे  ह  हमें  हुई  है
 ।

 इस  प्रकार  की  भावना  उत्पन्न  करनी है  न  कि

 उस  प्रकार  की  सज्जनता  जिस  का  अनुशंसा  निवारण  तथा

 विकास  पंजाब  के  माननीय  सदस्य  ने

 किया है  ।

 भाग  ग  राज्यविधान  मंडल  )

 संशोधन  विधेयक

 इसीਂ  कारण  में  माननीय  श्रम  मंत्री  से
 सचिव :  म॑  राज्य  परिषद्‌  द्वारा  पारित जिन  की  में  परतु  भाव  मज़दूर  कार्य  कर्ता  के  रूप  में

 संम्मान  करता  यह  कहता  हूं  कि
 रूप  Haga  निवारण  तथा  भाग

 ग

 उन्हें यहां  श्रेणी  भेदभाव कीਂ  समाप्ति  राज्य-विधान-मण्डल  )  संशोधन  विधेयक  को

 लंदन  पटल  पर  हुं
 ।

 के  लिये जब  तक  उन  में  शक्ति  है  ara  करते

 रहना  चाहिये  ।  उन्हें  शोषण  की  जानकारी  सभापति  महोदय  :  कारखाना

 १९५३,  के  पश्चात्‌ यह है  ।  वह  जानते हें  कि  कष्ट  है  |  उन्हें  इन  का

 सामना  केवल  त्रिपक्षीय  या  त्रिपक्षीय  समझौतों  विधेयक  विचार  विमश  तथा  पारित  होने  के

 से  नहीं  करना  अपितु  जीवन  का  एक  ऐसा  लिये  नद पाद दा  पत्र  में  रखा  जायेगा  ।

 ढंग  बना  एक  एसी  प्रणाली  बनाकर  इस  के  पदचात्‌ चदर  २८

 करना  है  जिस  में  शोषण  करने  वालों  तथा  १९५४  के  सवा  आठ  बजे  तक  के  लिएस्थगित

 दोषित  होने  वालों  के  बीच  का  भेद  पूर्ण तथा  हो  गई
 ।


